भारत का 
नया शासन-विधान 


[ आन्तीय स्वराज्य ] 


लेखक 


हरिश्चन्द्र गोयल वी० एस-सी० पल-एल० वी० 


'. नस्ता साहित्य मण्डल, 
दिल्ली 


प्रकाशक- 
मार्तेण्ड उपाध्याय, 
मंत्री सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्‍ली 


अप्रैल, सन्‌ १९३८ 
पहली बार : २००० 
मूल्य 
वारह आना 


3339 ++अककन+न-+++ अमर» कम. 





मद्रक--- 


हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, 


नई दिल्‍ली 


प्रकाशक की ओर से 


सन्‌ १९३५ में जब गवर्नमेण्ट आफ इंडिया एक्ट पास हुआ था तो 
उसके बाद कई मित्रों ने मण्डल से नये शासन-विधान पर एक आलोचना 
त्मक पुस्तक प्रकाशित करने का सुझाया । लेकिन देश में उस समय तो 
शासन-विधान को ठुकरा देने का वातावरण अधिक था सो हमने इस 
ओर ध्यान देना ठीक नहीं समझा । लेकिन जब पिछले सारू दिल्‍ली में 
गांधीजी की सलाह से कांग्रेस ने गवर्नरों हारा आश्वासन देदिये जाने 
पर पदग्रहण करने की छूट दी और उसके बाद की घटनाओं के 
बाद कांग्रेस ने पद-ग्रहण करना स्वीकार किया, तब यह ज़रूरी समझा 
गया कि हिन्दी में लगे आसत-विधान पर एक आलोचनात्मक पुस्तक 
तिकाली जाय, जिसमें विषय का विश्लेषण इतनी सरलता से हो कि 
साधारण पाठक विधान को समझ सके और उसके खोखलेपन को महसूस 
कर सके । 

इसी वीच में श्री० के० टी० शाह की पुस्तक ( 70सएटब्री, 
हमने पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिछकर यह चाहा कि हो सके तो 
उसका अनुवाद मण्डल से निकालें । लेकिन उनसे तथा और कई मित्रों 
से विचार-विनिमय के वाद यही ठीक समझा गया कि अनुवाद के बजाय 
नई पुस्तक ही निकालना ठीक होगा । इसके लिए लेखक की तलाश में 
थे ही कि एक दिन हमारे मित्र श्री हरिश्चन्द्र गोयल से इसकी चर्चा चल 
पड़ी और उन्होंने इसमें दिलचस्पी जाहिर की । फिर कुछ दिन वाद 
उन्होंने इसे लिखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर हमें चितामुकत कर 
दिया । इसलिए हम उनके आशभारी हूँ । 


म पूरे विधान पर एकही पुस्तक में विचार करना चाहते थे 
डैकिन कई अनिवार्य कारण ऐसे आगये कि हमारा और छेखक का यह 
विचार पूरा न हो सका और हमें 'प्रान्तीय स्व॒राज्य' और “फेडरेशर्न दो 
विभाग अलूग-अल्ग करने पड़े । इस भाग में प्रान्तीय स्वराज पर 
ही विचार किया गया है । 

यद्यपि हिन्दी में लेखक की यह पहली रचना है परंतु अपने विपय 

तड उनका अधिकार होने के कारण पुस्तक में उन्होंने यथासम्भव किसी 
प्रकार की चुटी नहीं होने दी है । छेखक क़ानन के गहरे विद्यार्थी हैं और 
कास्टोट्यूगनल छा (विधान क़ानून) उनका दिलचस्प विपय रहा हैं । 
आप हिन्दी के होनहार लेखक हैं और हिन्दी को आपसे बहुत आशायें 


! दस इनकी लिखी फेडरेशन' भी शीघ्न ही पाठकों की सेवा में 
उपस्थित करेंगे। 
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इस पुस्तक में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की उन धाराओं पर 
आलोचनात्मक व विश्लेष्णात्मक दृष्टि से विचार करने का प्रयत्त किया 
गया है जो १ अप्रैल सन्‌ १९३७ से प्रान्तों में अमरू में आई हैं । इसके 
अलावा उन विभिन्न आर्डर-इन-कौं सिलों, आदेश्-पत्रों, लेटर्स पेटेण्टों 
और नियमोपनियमों पर भी यथासम्भव प्रकाश डालने का प्रयत्त किया 
गया हैं जो एक्ट के मातहत जारी किये गये हें और जिनको नये 
शासन-विधान में रमभग उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हैं 
जितना कि ख़ास एक्ट की धाराओं को। प्रारम्भ में एक अध्याय में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के जमाने से अबतक के वैधानिक परिवत्तेनों पर 
भी सरसरी तौर से विचार किया गया है, ताकि नये परिवत्तनों का महत्व 
ठीक-ठीक समझ में आसके । अन्त में एक अध्याय में इस बात पर 
विचार किया गया हैं कि नये एक्ट की योजना में ऐसे कित-किन परिवतंनों 
का किया जाना आवदयक है जिससे प्रान्तों में वास्तविक प्रान्तीय स्वराज्य 
और उत्तरदायी ज्ञासन-पद्धति स्थापित की जा सके । 

किसी भी देश के शासन-विधान में शासन-विधान सम्बन्धी क्रानूनो 
धाराओं के अलावा सेकडों ऐसी प्रथायें ( 00४ए८४४०॥५ ) भी प्रचलित 
होजाती हैं, जिनका क़ानून की भांति ही पालन करना शासन से सम्बन्ध 
रखनेवाले चिभिन्न अधिकारियों का कर्तव्य होजाता है, और जो धीरे-धीरे 
एक प्रकार से शासन-विधान का अंग ही बन जाती हैं। ब्रिदेन के 
शासन-विधान में इस प्रकार की प्रयाओं की भरमार है, लेकिन हिन्दुस्तान 
में इस प्रकार की प्रथाओं का कहाँतक जन्म हो सकेगा और ब्रिटिश 
अधिकारी उन्हें कहाँतक पनपने देंगे यह ठोक-ठीक नहीं कहा जा सकता । 
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राजवन्दियों की रिहाई के प्रश्न पर संयुक्तप्रानन्‍्त और धिहार के 
गवर्नरों और मन्स्रि-मण्डलों में हाल हो में जो मतभेद पैदा हो गया था 
ओर जिसके फलस्वरूप मन्त्रि-मण्डलों को इस्तौफे तक देने पडे थे, उससे 
यह बात घिलकुल स्पष्ट होगई हुँ कि यहाँ किसी भी प्रथा का क़ायम 
होना तबतक सहज नहीं है जवतक फि स्वयं ब्रिटिश अधिकारी उस प्रथा 
का क्रायम होना पसन्द न करें । यद्यपि इन प्रान्तों के गवनरों फो अन्त 
में यह स्वीकार फरना पड़ा कि प्रान्त के अमन-चैन को फ़ायम रखने फी 
प्रारम्भिक जिम्मेदारी मिनिस्टरों पर है, लेकिन यह प्रथा कबतक फ़ायम 
रह सकेगी यह देखना बाक़ी है । 

इस पुस्तक को तैयार करने में अंग्रेज़ी भापा की कई पुस्तकों और 
रासकर प्रो० शाह को पुस्तक ( ]0जालंश /ए८००गा५ ) से काफ़ी 
महायता ली गई है । इन सबके लेखकों फो में हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 
इनके अलावा मेने सरकारी रिपोर्टो और खरीतों और, स्यासफर ज्वाइण्ट 
पार्मेप्डरी कमिटी फी रिपोर्ट से भी काफ़ी सहायता लो है । 
में भाई मुफुटविहारी वर्मा फो धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता, 
हिन्हीनि सारी पुस्तक को आद्योपान्त पढ़कर उसमें यथास्यान संशोधन 
शिया है । बास्तथ में यदि उन्होंने इस यगम में हाथ न छगाया होता तो 
पह उस्तक इस रुप में प्रकाशित ने हुई होती । इसपर भी कई प्रुटियों का 
हफ झाना सम्भय है। आशा है पाठकगण उनके खिए मुझे क्षमा करेंगे ओर 
उनको कोर मेरा ध्याव अवय आकपिन करेंगे साकि भविष्य में उनें 
मुघारा झा मरे । 
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भारत का 


नया शासन-विधान 


[ प्रान्तीय रवराज्य ] 


विषय-प्रवेश 


अंग्रेजों का आगमन 

भारत में अंग्रेज़ों का आगमन आमतौर पर ईस्ट-इण्डिया कम्पनी 
के रूप में होता है, जो कि ईसा की १६ वीं सदी के आज़िरी दिन यानी 
३१ दिसम्वर सन्‌ १६०० ईसवी को रूच्दन में इंग्लेण्ड की महारानी 
एलिज्ञाबेथ के एक चाढर ( सनद ) द्वारा बनी थी। यह कम्पनी 
केवल व्यापार के लिए बनी थी, लेकिन यहाँके निवासियों की आपसी 
फूट और मुग्रलों की क्षोण होती हुई शक्ति से लाभ उठाकर उसने एक 
राजशक्ति की तरह यहाँ अपने पैर जमाने शुरू किये और धीरे-धीरे सारे 
भारत पर अपना अधिकार जमा लिया । 

भारत में ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के इतिहास को हम आमतौर पर दो 
कालों में बाँट सकते हें“ (१) सन्‌ १६०० से १७६५ तक, और (२) 
सन्‌ १७६५ से १८५७ तक । 


कम्पती का कारोबार 

कम्पनी के ज्यों-ज्यों पाँद जमते गये, सन्‌ १६०० से १७६५ के 
बीच, उसने मद्रास, बम्बई और बंगाल इन तीन प्रेसिडेंसियों की नींव 
डाली । इनका नाम ज्ेसिडेंसी.इसलिए पड़ा, क्योंकि इनका शासन एक 
कॉसिल और. प्रेसिडेण्ट के द्वारा होता था | इसके अलावा और कोई ऐसी 
बत इस काल में नहीं हुई जिसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक हो । 


्ड भारत का नया झासन-विधान 


पार्लमेण्ट का दखल 

सन्‌ १७६५ में लार्ड बलाइव ते शाह आलम से बंगाल, विहार और 
उड़ीसा ' की दीवाली प्राप्त करली । इससे कम्पनी की एकदम कायापलद- 
सी होगई और ब्रिटेन की सर्वोच्च शासन-सत्ता पाले- 
भेण्द भी कम्पनी की इस बढ़ती हुई शक्ति को देख- 
कर चुप न बैठ सकी । उसने कम्पनी को अपने नियन्त्रण में रखने का 
नि३चय किया और सन्‌ १७७२ में रेग्युछेंटिंग एक्ट के सास से एक क़ानून 
घास किया, जिसके द्वारा कम्पनी के संगठन और अधिकारों में कई महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन किये गये । यही नहीं, वल्कि कम्पनी द्वारा स्थापित भारत की 
आसन-पद्धति में भी कई सहत्वपूर्ण परिदर्तत उसके हारा हुए । इसमें सबसे 
मुख्य परिवर्तन यह था कि सद्रास और बस्बई की प्रेसिडेसियों को, जिनका 
अभीतक इंस्लेण्ड सें सोौथा कम्पती से ही तहलुक रहता था, बंगाल की 
प्रेसिडंसी के सातहत कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को “बंगाल का 
शवनेर-जनरलू' की उपाधि दी गई । साथ हो, उसकी सहायता के लिए, 
४ सदस्यों की एक कौंसिल भी मियुक्त की गई । 


रेग्युलेटिय एक्ट 


रेग्युलेटिंग एक्ट के बाद दूसरा महत्वपूर्ण क़ानून ब्रिटिश पालंसेण्ट ने सन्‌ 
१७८४ सें पास किया, जो 'पिट का इण्डिया एक्ट' ( (६75 एतते&७ 3८६) 
के नाम से मशहूर है। इस क्रानून के ज्रिये कम्पनी 

हे के हिस्सेदारों को आम सभा यानी “जनरल कोर्ट 
आऑफ प्रोप्माइटर्स' ( 5०८४१) (00०5६ ० 9:०7 ४४- 

४०५५ ) को शासन-सम्बन्धी सब अधिकारों से वंचित कर दिया गया और 


्‌ ५४ 
१. उड़ीसा से यहाँ तात्पय्ये आजकल के उड़ीसा से नहीं 
उस इलाके से हैं जो आजकल मेदिनीपुर का जिला कहलाता 
कल का उड़ीसा तो कम्पनी को सन्‌ १८०३ सें मिला था। 


जी 


र्वाः 
| आजू- 


/3|# (उपर 


विपय-प्रवेश प्‌ 


शासन के सब मामलों में कम्पनी के संचालक-मण्डल ( (075६ ० 
]077८८०:5 ) को सम्राद्‌ द्वारा नियुक्त एक नई कमेटी के सातहत कर 
दिया गया । यह कमेटी आमतौर पर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल' ( 8020 ०६ 
८०४४०) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके ६ सदस्य होते थे, लेकिन इसका 
सारा काम वास्तव में एक सदस्य के ज्िम्मे ही आ पड़ा, जो बोर्ड ऑफ 
कन्ट्रोल के प्रेसिडेन्ट के नाम से जाना जाने लगा । इसे यदि हस बर्तेमान 
भारत-मन्त्री का पूर्वाधिकारी कहें तो अनुपयुक्त न होगा । पिट के 
इण्डिया एक्ट ने वम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसियों के अपर बंगाल प्रेसिडेन्सी 
के अधिकारों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया । 

केन्रोय सरकार को स्थापना 


(७५००० ० 
पिद के इण्डिया एक्ट के वाद दूसरा जो महत्वपूर्ण क़ानून ब्रिटिश 
पार्लमेण्ट ने भारतोय शासन के सम्बन्ध में पास किया वह सन्‌ १८३३ 
का चार्टर-एक्ट था । इसके हारा भारत में सबसे पहले एक केच्रीय 
सरकार का जन्म हुआ, जिसे हम आमतोर पर भारत-सरकार * के नाम से 
पुकारते हैं । बंगाल के गवर्नेर-जनरलू को भारत के गवर्नर-जनरलू की 
उपाधि दी गई व मद्रास और वम्बई की प्रेसिडेंसी-सरकारों को भारत 
के गवर्नर-जनरल और उसकी एग्ज्ञीक्यूटिव कौंसिल के बिलकुल मातहत 
कर दिया गया । यहाँतक कि इन दोनों प्रेसिडेंसियों को अपनें प्रान्तों के 
लिए स्वृतन्त्र रूप से क़ानून बनाने का अधिकार भी नहीं रहा जो कि उन्हें 
अभीतक प्राप्त था। तीनों प्रेसिडेसियों के लिए क्रानून वेसाने का एकमात्र 
अधिकार भारत-सरकार को दिया गया। लेकिन गवर्नर-जनरल को 
१. कानूनी भाषा में भारत-सरकार से अभिप्राय गवतेर-जनरल और 


उसकी एग्जीक्यूटिव कौंसिल से ही होता है और गवर्नर-जनरल को 
वाइसराय के नाम से भी पुकारा जाता है । 


<्‌ भारत का नया शासन-विधान 


यह आदेश विया गया कि जब कभी वह और उसको एग्ज्ीक्यूटिव कोंसिल 
क़ानून बनाने के निमित्त बेठें लो एक और व्यक्ति को, जो क़ानून में 
पारंगत हो, अपनी कौंसिल में झासिल कर लिया करें | सन्‌ १८५३ से 
इस सदस्य को, जो क्ानून-सदस्य के नाम से जाना जाने रूगा था, एग्ली- 
क्यूटिव कौंसिल की और कार्रवाईयों में भाग छेने का अधिकार भी 
दे विया गया । 

भारत की धारा-सभाओं पर क्लानून बनाने की जो तरह-तरह की 
पावन्दियाँ ऊूगाई गई हैं उनका श्रीगणेश भी पालंमेण्ठ के इसी चार्टेर- 
एक्ट से होतए है, क्योंकि इस कानून के हारा गवसेर-जुतरल ओर उसकी 
कौंसिल को यह आदेश दिया गया था कि वे भारत के लिए ऐसा कोई 
क़ानून न बनायें जो ब्रिटिश पालंम्रेण्ट द्वारा पास किये हुए किसी क़ानून 
के विरुद्ध हो १ 

सारे भारत का शासन-भार सम्हालने के अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी 
का शासन-भार भी भारत-सरकार यानी गवर्नर-जनरलू और उसकी 
कौंसिल पर हो रहा। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों की तरह बंगाल 
के लिए कोई पृथक्‌ गवर्नर और कौंसिल नियुक्त नहीं हुए । 


नये प्रान्तों का निर्माण 


उत्तरी भारत में कम्पती के इल्ाक़ों का विस्तार शीघ्यता से बढ़ता 
जा रहा था, और सब नये इलाके आमतौर पर बंगाल प्रेसिडेंसी में हो 
शामिल कर दिये जाते थे। भारत के गवर्नेर-जनरल और उसकी कौंसिल 
के लिए इतना काम सम्हालना मुह्िकल होगया । इसलिए पालंमेण्ट ने 
सन्‌ १८३५ में एक क़ानून पास करके बंगाल प्रेसिडंसी के पश्चिमोत्तर 
भाग को प्रेसिडेंसी से निकालकर एक अलग लेफिटनेण्ट-गवर्नर के मात- 
हुत कर दिया। यह प्रान्त पदिचमोत्तर प्रान्त के नाम से भ्रसिद्ध हुआ, 


विपय-प्रवेश ७ 


४ !.५ है! 

लेकिन आजकल संयुक्‍तप्रान्त के नाम से जाना जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी 
के दोष भाग के लिए सन्‌ १८५४ में एक अलग लेप्टनेण्ठनावर्नर नियुक्त 
किया गया। तब कहीं भारत-सरकार को प्रान्तीय शासन. के काम से 


छटकारा मिला ॥7 


५ लेजिस्लेटिव सेस्था का जन्म 


पालंमेण्ट के सन्‌ १८५३ के क़ानून से भारत में क़ानून बनाने के 
लिए एक (पु पृथक्‌ लेजिस्लेटिव संस्था का जन्म हुआ) इसके अनुसार 
क़ानून बनाने के निमित्त गवर्मेर-जनरल फी एग्जोक्यूटिव कौंसिल सें 
६ सदस्यों की और नियुक्त की गई, और उसके अधिवेशन भ्री खुलेआम 
होने लगे। लेकिन क़ानून की निगाह में लेजिस्लेटिव कौंसिल का कोई पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया। क़ानून में तो इस कौंसिल को कानून 
घनाने के निमित्त गवर्नेर-जनरल की एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के विस्तार के 
रूप में ही माना गया । इसीलिए, इन नये शामिल किये गये सदस्यों को 
कौंसिल का पुरा सदस्य न कहकर अतिरिक्त सदस्य के नाम से पुकारा 
जाता था। 

इस प्रकार गवर्नेर-जनरल की एग्ज्ञीक्यूटिव कौंसिल में जो अतिरिक्त 
सदस्य क़ानून-निर्माण के निमित्त नियुक्त किये गये उनमें भी भारतीय कोई 

१. संयुक्तप्रान्त और वंगाल के बाद सन्‌ १८५९ में पंजाब के लिए, 
सन्‌ १९०५ में पूर्वी वंगछल और आसाम के लिए और सन्‌ १९१२ में 
विहार व उड़ीसा के लिए पृथक्‌ लेफिटनेण्ट-गवर्न॑र नियुक्त किये गये। ५ 

लेपिटनेण्ट-गवर्नरों की नियुक्ति आमतौर पर गवर्नर-जनरू द्वारा' 
इण्डियन सिविरू सविस के उच्च अफ़सरों में से की जाती थी, जब कि 
गवर्नरों की नियुक्ति सीधी विछायत से होती थी । मॉण्ट-फोर्ड सुधारों के 


वाद लेफ्टिनेण्टअवर्नरों की नियुक्ति सर्वथा वन्द होगई है औौर अब * 
उनकी जगह गवर्नर ही नियुक्त किये जाते हैं । | 


८ भारत का तया शासन-विधान 


नहीं लिया गया ॥९ इसके अलावा, जितने भी सदस्य उसमें नियुक्त 
किये गये, वे सब सरकारी सदस्य ही होते थे । 


चीफ कमिश्नरियों का निर्माण 


सन्‌ १८५४ में पालंमेण्ट नें एक क़ानून पास करके भारत-सरकार 
को चीफ़ कसिदतरियों के सिर्साण का अधिकार दिया ॥ इस प्रकार भिन्न- 
भिन्न समयों पर मध्यप्रान्त, आसास, परिचिमोत्तर सीमाप्रान्त, दिल्‍ली, 
अजमेर-मेरवाडा, ब्रिटिश बल्चिस्तान, कुर्गे और अण्डसमान-निकोबार 
के प्रान्त चीफ़ कमिइनरों के मातहत रबखे गये । इनमें से पहले दो प्रान्तों 
यानी मध्यप्रान्त और आसाम को तो सन्‌ १९२१ में ही गवर्नरी का दर्जा 
देदिया गया, लेकिन पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को सन्‌ १९३२ में जाकर 
यह दर्जा प्राप्त हुआ | शेष सब प्रान्त अभीतक चीफ़ कमिइनरों के ही 
मातहत हैं | चीफ़ कमिश्नरियों में और अन्य प्रान्तों में यह भेद है कि 
चीफ कमिदतरियाँ सीधी भारत-सरकार के सातहत समझी जाती हैं । 
चीफ़ कमिशनरों की नियुक्षित भी भारत-सरकार के हाथ सें रहती है और 
उनके अधिकारों का फ़ेसला भी भारत-सरकार ही करती है। चीफ 
कमिश्नरी में जो चीफ कमिवनर होता है वही आमतौर पर उस प्रान्त 
की प्रान्तीय सरकार माना जाता हैं, लेकिन इन प्रान्तों सें भारत-सरकार 
कई अधिकारों को अपने हाथों में भी सुरक्षित रखती है । 


“गदर और कम्यवी के शासन का अन्त 
सन्‌ १८५७ के गदर! के बाद भारत सें ईस्ट-इण्डिया कृष्पनी के 


१. बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल के तत्कालीन प्रेसिडेण्ट सर चाल्से बड़ ने 
तो, जवांदि इस सम्बन्धी क़ानन पालंमेण्ट में विचाराधीन था, इस बात को 


पालमेण्ट तक मे कह डाला था कि इस कौंसिल में कोई भी भारतीय या 
गसर-सरकारी सदस्य नहीं लिया जायगा । 


विपय-प्रवेश ९ 


शासन का अन्त हुआ । पार्लमेण्ट ने सन्‌ १८५८ में एक क्वानून पास करके 
कम्पनी और उसके संचालक-मण्डल के शासन-सम्बन्धी सब अधिकारों को 
छीन लिया और भारत का शासन सीधा सम्ाद के सुपुर्दे कर दिया।. 
इस प्रकार उस दोहरे जझासन का अन्त हुआ जो पिट के इण्डिया एक्ट 
द्वारा निभित बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल के कारण चछा आरहा था । बीर्ड ऑफ़ 
कपण्ट्रोल की जगह इण्डिया कौंसिलों ( [8त (०णएघतौी ) नाम की एक 
नई कौंसिल नियुक्त की गई, जिसके अध्यक्ष को सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फ़ॉर 
इण्डिया [ 5ल्‍टटाइएए छा 5८ 05 7799 ) यात्री भारत-मन्त्री की 
उपाधि दी गई । भारत-सरकार और सब प्रान्तीय सरकारों को इसी नये 
अधिकारी यातों भारत-मन्त्री की सीधी मातहती में रकखा गया, लेकिन 
उनकी स्थिति और संगठन में इस क़ानून के फलस्वरूप और कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ । 


३.4 


गआन्तों में कॉसिलों की स्थापना 

सन्‌ १८५८ के क़ानून के बाद झीघ्य ही सन्‌ १८६१ में पा्ंमेण्ट ने 
इण्डियन कौंसिस्स एक्ट (श#तांब्रए (0ए77ली5 8८६, 7867 ) के नाम से 
एक कानून और पास किया, जिसके द्वारा क्वानून बनाने के निभित्त गवनेर- 
जनरल की एग्ज़ोक्यूटिव कौंसिल के अतिरिक्त सदस्यों को संख्या ६ से' 
बढ़ाकर १२ करदी गईं । इनमें कम-से-कम आधों का ग्ैर-सरकारी होना 
लाक्षिमो था; और इनमें से कुछ जगहें भारतवासियों को भी दी गईं ॥ 
लेकिन ये सब सदस्य गवर्नेर-जनरल द्वारा ही नामज़द किये जाते थे; 
निर्वाचित इनमें कोई भी न होता था । 

गवर्नर-जनरल की एम्ज्ीक्यूटिव कौंसिल के अतिरिक्त सदस्यों की 
संख्या बढ़ाने के अछावा सन्‌ १८६१ के एक्ट ने बम्बई और मद्रास प्रेसि- 
डेंसियों के गवर्नरों की एग्ज्ीक्यूटिव कौंसिलों को भी उनके क़ानून बनाने 
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के अधिकार, जो उनसे सन्‌ १८३३ में छीन लिये गये थे, वापस देदिये 
लेकिन ऐसे क़ानूत बनाने पर बन्दिश लगा दी गई जो गवर्न्‌र-जनरल और ' 
उसकी एग्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा बनाये हुए किसी क़ानून के खिलाफ 
जाते हों ५ दूसरे गवर्भर-जनरल से पुर्व-स्वीकृति लिये बगैर वे सरकारी 
आप, सरकारी क़र्जा, वैदेशिक और फ़ौज़ी व नाविक मामलों, सिवका 
आरतीय दण्ड-विधान जैसे कई विषयों पर कोई क़ानून नहीं बना सकती ह 
थीं | तीसरे उनके हरेक कानून के लिए गवनेर-जनरल की अच्तिस स्वी- 
कृति भी आवश्यक थी । जिस प्रकार कि केन्द्र में क्ानूव बनाने के निमित्त 
जवर्नर-जनरल को एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल में अतिरिक्त सदस्य नियुरत 
फिये जाते थे, उसी भकार इन प्रेसिडेंसियों के गवरनेरों की एग्ज़ीक्यूटिव 
कौंसिलों में भी अतिरिवत सदस्यों की नियुक्ति का भबन्‍्ध किया गया 

सन्‌ १८६१ के एक्ट में गवर्नर-जनरल को यह भी आदेश दिया 
गया कि वह बंगाल प्रेसिडेंसी में भी, जो सन्‌ १८८४ से एक पृथक 
लेफिटिनेण्ट-गवर्नर के मातहँत करदी गई थी, क्ानून-निर्माण के लिए 
एक छलेजिस्लेटिंव कौंसिल की स्थापता करे | इस आदेश के फलस्वरूप, 
सन्‌ १८६२ में, बंगाल प्रेसिडेंसी में भी क़ानून बनाने के लिए एक पृथक्‌ 
कौंसिल की स्थापना को गई ॥ 


१. ब्रिटिश भारत के शोप प्रास्तों में छेजिस्लेटिव कौंसिलों की स्थापना 
इस प्रकार हुई है--पश्चिमोत्तर श्रान्त में, जो आजकल संयुवतप्रान्त 
के नाम से प्रसिद्ध है, सन्‌ १८८६ में; पंजाब में सन्‌ १८५७ में; विहार 
व उड़ीसा, मध्यप्रान्त और आसाम में सन्‌ १९१२ में; पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त में सनू १९३४ में, और कुगगें की चीफ़ कमिइ्नरी में सन्‌ 

१९२३ में । उड़ीसा और सिन्ध ये दो नये प्रान्त सन्‌ १९३४६ में बनाये 
गये हैं; इनमें लेजिस्लेटिव असेम्व॒लियाँ सन्‌ १९३७ में प्रान्तीय स्वराज्य 
की स्थापना के साय-साथ स्थापित हुई हैं । 


विपय-प्रवेश श्१ 


पिछड़े हुए प्रान्तों में रेस्युलेशन-राज्य 

सन्‌ १८७० में पार्लमेण्ट ने एक क़ानूत पास करके गवर्तर-जनरू 
और उसकी एग्जीक्यूटिव कौंसिल को यह अधिकार दिया कि वे ब्रिटिश 
भारत के खास-खास पिछड़े हुए प्रान्तों या प्रान्तों के इलाक़ों के लिए 
रेग्युलेशनों के ज़रिये क़ानून बनालें। इस प्रकार रेग्युलेशनों के ज्ञरिये जो 
क़ानून गवर्नर-जनरलू और उसकी कौंसिल द्वारा बनाये जाते, वे कॉसिल 
के अतिरिक्त सदस्यों तक के सामने पेश नहीं किये जाते थे । इसकी 
वजह यह थी कि पार्लमेण्ट इन प्रदेशों में ठेठ पुराने ढरे से शासन करता 
चाहती थी; इसीलिए वह गवर्नर-जनरल की एग्ज्ीक्यूटिव कौंसिल 
के अलावा इन प्रदेशों के मामले में ओर किसीका दखल पसन्द नहीं 
करती थी । 


यह ध्यान रहे कि एक्ट और रेग्युलेशनों की क़ानूनी स्थिति में केवल 
इतना भेद है कि जहाँ एक्ट से यह बोध होता हैं कि यह क्रानून किसी 
लेजिस्लेटिंव कौंसिल या असेम्बली द्वारा पास किया गया है, रेग्युलेशन से 
बोध होता हैं कि यह क़ानून क्रिसी लेजिस्लेटिव कौंसिल या असेस्व॒ली दे 
नहीं बल्कि किसी एमग्ज्ीक्यूटिव कॉंसिल या इसी प्रकार की किसी और 
कार्यकारिणी सत्ता ने पास किया है ।* 


१. सन्‌ १९३५ के गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट के अमल में आने से 
पहले तक ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग, परश्चिमोत्तर सीमा- 
आन्त, उड़ीसा, आसाम और अण्डमान-निकोवार आदि प्रान्‍्तों के छिए 
भारत-सरकार रेग्यूलेशनों के ज़रिये ही क़ानून बनाती रही है। अब नये 
एक्ट के अन्तगंत इस अधिकार का प्रयोग केवल ब्रिटिश बलूचिस्तान और 
अण्डमान-निकोबार इन दो प्रान्तों में ही गवर्नर-जनरल द्वारा किया 
जा सकेगा । इन दो प्रान्तों के अछावा जिन-जिन प्रान्तों में एक्ट की 
बारा ९१ के अन्तर्गत बहिर्गत-क्षेत्र (फटाएतेल्‍्ते 0+८४५ ) या अर्ध 


जी 


श्र भारत का नया शासन-विधान 


सन्‌ १८३३ से पहले जो क्रानून बनते वे सब रेग्युलेशन ही 
कहलाते थे। इसकी वजह यह है कि सन्‌ १८३३ तक क़ानून बनाने 
का अधिकार गवर्नेर-जनरल, गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव कौंसिलों 
को ही होता था। इन्हीं रेग्युलेशनों के मातहत अक्सर भारत- 
सरकार प्रमुख राजनैतिक नेंताओं को शाही बन्दी के रूप में गिरफ्तार 
करतो रहो है । 
?८६२ का कॉसिल-एक्ट 

सन्‌ १८९२ का इण्डियन कौंसिल्स एक्ट छलॉर्ड डफ़रिन के उद्योग का 
फल था, जो कि उस समय भारत के वाइसराय और गवर्नर-जनरल थे । 
इसके अनुसार क़ानून-निर्माण के निमित्त बाइसराय को एग्ज़ीक्यूटिव 
कौंसिल के अतिरिक्त सदस्यों फी संख्या बढ़ाकर १६ करदी गईं। कुछ 
गेर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन का सिद्धान्त रक्‍्खा 
गया; शेष सब सदस्य वाइसराय हारा नामज़द ही होते रहे। यद्यपि 
कौंसिल में ग़र-सरकारी सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ादी गई, मगर 
बहुमत उनका नहीं रदखा गया । कौंसिल के सदस्यों को सरकारी सदस्यों 
से प्रश्न पूछने का अधिकार भी पहली बार दिया गया, और उन्हें 
सरकारी बजद पर आम वहस करने का मोक्ता भी दिया जाने रूगा । 

इसी प्रक्वार के परिवर्तन प्रान्तों को कौंसिलों में भी किये गये, लेकिन 
इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रकखा गया कि कहीं भी शैर-सरकारी 
सदस्यों का बहुमत न होजाय । एकमात्र बम्बई हो इस नियम का अपवाद 
था, लेकिन वहाँ भी निर्वाचित ग्रेर-सरकारी सदस्यों को अल्पमत में ही 
रबता गया। 


बहिगंत-ल्षेत्र ( 2४:७०॥ए एहटण्त८त 05९४५ ) क़ायम किये गये हें उनमें 
उस श्रान्त का गवनर भी रेग्युलेशनों के ज़रिये क्रानन वना सकेगा। 


विपय-प्रवेश श्र 


मेलिं-मिए्टो शासन-पुधार 


०] 
सन्‌ १८९२ के बाद अगला महत्त्वपूर्ण क़ानून पालंमेण्ड ने सन्‌ हु 
१९०९ सें पास किया, जो 'सन्‌ १९०९ का इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' के 
नाम से प्रसिद्ध है और जो तत्कालीन भारत-मंत्री लॉर्ड मॉल और वाइस- 
राय हलॉर्ड मिण्ठो के उद्योग का फल था। इस एक्ट के धारा केन्दीय और 
प्रान्तीय कौंसिलों के अतिरिवत सदस्यों की संख्या पहले से और भी 
ज्यादा बढ़ादी गई । उद्ाहरणार्थ, केन्द्रीय कौंसिल के अतिरिक्‍त 
सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ६० तक और बंगाल-कौंसिल के अतिरिक्त 
सदस्यों की संझया बढ़ाकर लगभग ४५ तक करदी गई। ग़र-सरकारी 
सिर्वाचित सदस्यों की संख्या भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ादी गई । 
लेकिन इस बात का हर जगह ध्यान रबखा गया कि कहां ग्रेर-सरकारी 
निर्वाचित सदस्यों का बहुमत न होजाय । बंगाल-कोंसिल ही इस नियम 
का अपवाद रही । होष सब प्रान्तीय कौंसिलों में नामज़द और निर्वाचित 
दोनों प्रकार के ग्ेर-सरकारी सदस्यों का मिलकर तो थोड़ा-थोदा बहुमत 
रहा, लेकिन केवल निर्वाचित गेर-सरकारी सदस्यों का नहीं । केन्द्रीय 
कौंसिलों में तो निर्वाचित और नामज्द दोनों प्रकार के ग्रर-सरकारी 
सदस्यों का मिलकर भी वहुमत नहीं रक्खा गया । 


भारत के राजनैतिक जीवन में पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति का 
श्रीगर्णेश भी मॉले-मिण्टो योजना के साथ ही होता है, जो फ़िलहाल 
केवल मुसलमानों के लिए ही जारी की गई थी। 
कौंसिलों के निर्माण और संगठन में परिवर्तत करने के अलावा उनके 
अधिकारों में भी यह परिवर्तत किया गया कि उन्हें मौखिक प्रइनोपप्रइन 
करने और बजट एवं सार्वजनिक महत्व के अन्य विषयों पर सिफ़ारिश्ञ के 
तौर पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार भी देदिया गया। लेकिन गवर्नर- 
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जनरल, गवर्नर या लेपिदवेन्टनवनेर को अनुमति के बिना, जो कौंसिलों के 
प्रधान होते, थे, कोई भो प्रस्ताव या प्रइन नहीं किया जा सकता था। 
इस एक्ट को अमल में हाने के साथ-साथ कई और महत्वपुर्ण परि- 
वतन भी ब्रिटिश पालंमेण्ट ने ब्रिटिश भारत के शासन-विधान में किये । 
भारत की राजधानी कलकते से दिल्‍ली लेआई गई और दिल्‍ली को 
पंजाब से निकालकर भारत-सरकार के मातहत चीफ़ कमिश्नर का एक 
पुथक्‌ प्रान्त बना दिया गया। पूुर्वो बंगाल का जो इलाक़ा सन्‌ १९०५ 
में लॉर्ड करे ने बंगाल से निकालकर आसाम में सिला दिया था वह 
वापस बंगाल में मिला दिया गया। बंगाल में लेपिटनेण्ट-गवर्नेर की जगह 
एक गवर्नर और कौंसिल की नियुक्ति की गई तथा बिहार व उडीसा* 
के इलाके को बंगाल से निकालकर एक पृथक्‌ लेपिटनेण्ट-गवर्नर और 
कौंसिल के मातहत रकक्‍खा गया। 
मॉण्टेयू-चेम्सफो&' सुधार 
मॉलें-मिण्टो योजना से राजनैतिक प्रगति की ओर बढ़ते हुए भारत 
की आकांक्षायें भला कंसे सन्तुष्ट हो सकती थीं ? क्योंकि कौंसिलों के 
अधिकार और कतंव्य तो बढ़ा दिये गये, मगर 
शासन की मशीन उसी पुराने ढरें पर चलती थी । 
उधर सन्‌ १९१४ में यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया और उसमें भारत- 
वासियों ने जी खोलकर ब्लिटेन की सहायता की । फलतः, भारतवासियों 
के सहयोग को बनाये रखने के लिए, ब्विटिह् राजनीतिज्ञों को अपनी नीति 
में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। २० अगस्त १९१७ को ब्निठिश पालंमेण्ट 
की कामन्स-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन भारत-मन्त्री प्ि० 
मॉण्टेगू ने जो घोषणा की, चहू इसी नीति का परिणाम थी । उस घोषणा 
के महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं:-- 


१९१७ की घोषणा 


विपय-प्रवेश श्ष्‌ 


त्रेटिश सरकार का भारत में यह उद्देश्य हैं कि शासन के हरेक 
विभाग से भारतवासियों का सम्पके दिन-प्रतिदित बढ़ाया जाय और 
स्व॒राज्य-संस्थाओं का श्े:शर्ने: विकास हो, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के 
अविच्छिन्न अंग भारत में धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन-पद्धति स्थापित 
हो सके ।” 
इस घोषणा के कुछ दिनों बाद मि० मॉण्टेगू स्वयं भारत आये 
भऔर वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सहयोग से भारतीय शासन-सुधारों 
की एक नई योजना तैयार की, जो मॉप्टेगू-वेम्सफ़ोड (और संक्षेप में, 
मॉण्ट-फ़ोड) योजना के नाम से प्रसिद्ध है। यह योजना सन्‌ १९२१ में 
अमल में लाई गई। सन्‌ १९३५ के गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट द्वारा 
जारी किये गये परिवर्तनों को ठीक-ठीक समझने के लिए इस योजना 
पर झ्रा विस्तार से विचार करना आवश्यक है। प्रान्तीय सरकार, 
प्रान्तीय धारा-सभा, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय धारा-सभा, और भारत 
इन पाँच श्षीर्षकों के अन्तर्गत हम मॉण्ट-फ़ोर्ड योजना द्वारा भारत के 
शासस-विधान में जारी किये गये परिवर्तनों पर विचार करेंगे । 
मॉण्टफ़ोर्ड योजना के फलस्वरूप प्रान्तीय सरकारों के संगठन में सबसे 
महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि मद्रास, वम्बई और बंगाल के अलावा 
संयुक्‍तप्रान्त, पंजाब, बिहार-उडीसा, मध्यप्रान्त 
और आसाम सें भी गवर्मरों की नियुक्ति की 
गई। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को सन्‌ १९३२ में गवर्तरी का दर्जा मिल्ला.। 
जिन-जिन प्रापतों में गवर्नरी क्रायम हुई उन-उन प्रास्तों में एक प्रकार 
की देध शासन-पद्धति क्रायम की गई प्रान्तीय शासन के विषयों को 
सुरक्षित और ह॒स्तान्तरित इन दो भागों में बाँदा गया, जिनमें सुर- 


प्रान्तीय सरकार 


> क्षित विषयों का शासन गवर्नर और उसको एग्जीक्यूटिव कौंसिल के और 


इस्तान्तरित विषयों का शासन गवर्नर और पभिनिछ्तरों के सालरतल प्रकाता 


१८ भारत का नया शासन-विधान 


केन्द्रीय सरकार के ढाँचे में कोई विज्ञेष परिवर्तेन मॉण्टफ़ोड्ड- 
योजना ने नहीं किया । हाँ, शासन के विषय केन्द्रीय और प्रान्तीय इन 
दो भागों में बेंट जाने के कारण केन्द्रीय सरकार 
ओर प्रान्तीय सरकार के कार्य-क्षेत्र लगभग अलग- 
अलग देंट गये; केन्द्रीय विषयों की सुच्ी में मुख्य विषय ये रबखे गये: 
देश की रक्षा और सेना-सम्बन्धी सामले, वेदेशिक चिषय, आयात-निर्यात 
कर, रेलें, डाक व त्तार विभाग, इन्कमटैक्त, सिक्का, दीवानी और 
फ़ौजदारी क़ानून, व्यापार और सरकारी क़ज़े बग्ेरा । इसके अलावा वे 
सब चविषय भी केन्द्रीय विषयों की सूची में ही शुमार किये गये जिनका 
उल्लेख स्पष्टतः किसी भी सूची में नहीं किया गया था । 


केन्द्रीय सरकार 


केन्द्रीय धारा-सभा के संगठन में सबसे मुख्य परिवर्तत यह किया 
गया कि एक भवन की जगह दो भवनों को स्थापत्ता की गई । इनमें 
पहले भवन का नाम लेजिस्लेटिव असेम्बली रकखा 
गया और दूसरे भवन का कौंसिल आऑफ़ स्टेट ॥ 
घारा-सभा को मवर्नर-जनरल की एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल का ही एक 
विस्तार न समझकर पृथक्‌ अस्तित्व दिया गया। गवर्नेर-जनरलूू की 
एग्ज्ीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों को दोनों भवनों को कारेंबाई में भाग 
लेने फा अधिकार दिया गया, छेकिन उन्हें मत देनें का अधिकार उसी 
भवन में दिया गया जिसके कि वे गवर्नेर-जनरलू द्वारा सदस्य नामज्ञद 
किये जायें। लेजिस्लेटिव असेम्व॒ली को गवर्नेर-जनरल की मंजूरी से अपना 
अध्यक्ष चुनने का अधिकार भी दिया गया। किन्तु कौंसिल ऑफ़ स्टेट का 
अध्यक्ष जब भी गवर्नेर-जनरल द्वारा ही नामज़्द किया जाता है। 


केन्द्रीय घारा-सभा 


छेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों फी संत्या १४५ नियत की गई, 
जिनमें फम-से-कम ५/७ का निर्वाचित गर-सरक्रारी सदस्य होना आवश्यक 


विपय-प्रवेश श्र 


हैं। शेष सदस्य- नामजद होते हूं, जिनमें से कम-से-क्रम ह का शेर- 
सरकारी होना ज़रूरी हैं। २६ सदस्य सरकारी अफ़सरों में से नियुक्त" 
किये जाते हैँ । वर्मा के पृथककरण के वाद, अब लेजिस्लेटिव असेस्ब॒ली 
के सदस्यों की संख्या घटाकर १४९ करदी गई हूँ । असेम्बली का साधा- 
रण जीवन-काल ३ वर्ष हूं । हल 

कींसिल ऑफ़ स्टेट के सदस्यों की संख्या आजकल ५८ है, जिनमें 
३२ निर्वाचित और २६ नामज़द होते हैं. इसका, जीवन-काल ५ साल 
है; लेकिन असेम्बली के जीवन-काल की तरह इसके जीवन-काल को भी' 
गवर्नेर-जनरलू बढ़ा सकता है । यह आस तौर पर रईसों की कौंसिल है । 


कौंसिल ऑफ़ स्टेट को केन्द्रीय. सरकार के वजट पर॑ विचार करने 
का तो अधिकार है, लेकिन बह उसमें काट-छाँट तहीं कर सकती । भीर 
लेजिस्लेटिव. असेम्बल्ली उसमें काट-छाँट तो.कर सकती है, लेकिन सरकार 
उप्तके निर्णय से वाध्य नहीं हैं। इसी प्रकार कोई भी - बिछ तबतक 
क़ानून नहीं माना जा सकता जबतक कि गवर्न र-जनरल स्वीक्षति न देदे' 
ओर ,उसकी ,पुर्वे-अनुमति के बिना केस्रीय धारा-सभा का कोई भी भवन 
कई प्रकार के बिलों पर विचार; नहीं कर सकता। यही नहीं, गवर्मर-जत- 
रल को ६ मास के लिए अपने विशेषाधिफ्तार से आर्डिनेन्स बताने का भी 
अधिकार है, जो.उसे सबसे पहले ग़दर के बाद सन्‌ १८६१ के इण्डियन 
कौसिल्स एक्ट हारा मिला था । | 

केन्द्रीय धारा-सभा के किसी भी भवन हारा पास किये गये बिल के 
लिए यह ज्ञदहूरी है कि वह उसी रूप में दूसरे भवन द्वारा पास हो । मत- 
भेद होने पर दोनों भवनों का संपुक्त अविवेशन “बुछाया जा सकता है, 
यद्यपि इसकी अभीतक कभी नौबत नहीं आई है । 


भारत-मन्त्री का वेतन विछायत के खजाने से दिया जामे लगा | इस 


२० भारत का नया शासन-विधान 


परिवर्तन का उद्देश्य यह था कि पालंमेण्ट में जब उसके वेतन-सम्बन्धी 
माँग पेश की जाय तो पालंमेण्ट के सदस्यों को 
भारत-पम्वन्धी मासलों पर विचार करने का एक 
और अवसर मिल जाय । लेकिन इण्डिया आफ़िस का और बहुत-सा खर्चा 
अब भी हिन्दुस्तान को ही भरना पड़ता है । 


भारत-मन्त्री 


मॉण्टफोर्ड-सुधारों के बाद 
हेघ-शासन-पद्धति मॉण्टफ़ोर्ड-सुधारों का मुख्य आधार थी । लेकिन 
जिस रूप में यह प्रचलित की गई उससे किसी भी प्रान्त को सनन्‍्तोष 
न नहीं हुआ। बंगाल और मध्यप्रान्त में तो इस 
0 29482 शासन-पद्धति की वह मट्टी पलीद हुई कि गवर्नरों 
को कई बार अपने विशेषाधिकारों से शासन चलाना 
'पड़ा । प्रान्तीय कौंसिलों ने मिनिस्टरों के लिए वेतन तक मंजूर करने से 
इंकार कर दिया । बंगाल सें तो यहांतक नौबत पहुँची कि जब गवनेर 
ने मिनिस्टर नियुक्त किये तो कौंसिल मे उनका वेतन मंजूर नहीं किया, 
और जब कॉौसिल ने वेतन मंज़्र किया तो गवर्नर को भर्से तक 
कोई मिनिस्टर नहीं मिला । हंध-शासन-पद्धति के प्रति असन्तोष होने के 
कई कारण थे, जिनमें मुख्य यह था कि मिनिस्टरों और प्रान्तीय धारा- 
सभाओं को फिसी भी विषय में वास्तविक अधिकार देने का प्रयत्न नहीं 
किया गया। हस्तान्तरित ओर सुरक्षित विपयों फा बेंटवारा इस प्रकार 
किया गया कि मिनिस्टर किसी भी महकमे में कोई क्रियात्मक सुधार 
कर ही नहीं सकते थे । उदाहरणायं, उद्योग-धन्धे तो रदखे गये हस्तान्त- 
रित बविपयों में, लेकिन कारखाने, खानें, मझदूर, बिजली वगशैरा को 
सुरक्षित विषयों में डाल दिया गया । इसी प्रकार कृषि को तो हस्तान्तरित 
विषय बनाया गया, लेकिन आवपाणी (पिचाई) को सुरक्षित विषयों में 


विपय-प्रवेश श्र 


रवखा | दूसरी बात यह थी कि मिनिस्टिरों को सरकारी अफसरों और 
कर्मचारियों के ऊपर शून्य के बरावर अधिकार दिये ग्रपे ॥ लेजिस्लेटिव 
कौंसिलों में सरकारी सदस्यों के गुट ने मिनिस्टरों को अपने हाथ की 
कठपुतली बना लिया । अर्थ-विभाग एग्ज़ीक्यूटिव फॉसिल के सदस्य के 
मातहत होने के कारण मिनिस्टरों को हस्तान्तरित विभागों के खर्च फे लिए 
' एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों का मुंह ताकना पड़ा। इन सब बातों 
के अलावा, हस्तान्तरित विभागों में भी भारत-मनन्‍्त्री और भारत-सरकार 
का हस्तक्षेप काफ़ी सात्रा में चलता रहा । उदाहरणार्थ, कोई भी मिनिस्टर 
भारत-मन्‍्त्री की स्वीकृति के बिना ३,०००) सासिक से ऊपर का अफ़- 
सर नियुक्त नहीं कर सकता था । संक्षेप में कहें तो जनता के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को वास्तविक अधिकार और ज़िम्मेदारी देने का फोई 
वास्तविक प्रयत्त नहीं किया गया। यही हाल केन्द्र में था। यद्यपि 
असेम्बली का विस्तार और प्रभाव बढ़ा दिया गया, लेकिन सरकार ने' 
उसके मिशचयों पर अमल करने की कभी भी कोशिश नहीं की । 


काँग्रेस मॉण्टफ़ोर्ड-सुधारों की प्रारम्भ से ही विरोधी थी। गाँधीजी' 

के नेतृत्व में उसने असहयोग-आन्दोलन के रूप में नये सुधारों का वहि- 

कार किया । लेकिन काँग्रेसियों का एक दल कॉसतिल-प्रवेद के पक्ष में 

, था । पण्डित मोतीछाल नेहरू और देशवन्धु चित्तरर्जन दास इस दल के 
सेता थे । उन्होंने काँग्रेस से बाहुर स्वराज-पार्टी का संगठन करके कौंसिलों 

में सरकार से मोर्चा लेना शुरू किया । सन्‌ १९२४ में केन्द्रीय लेजिस्ले- 

दिव असेम्बली में पण्डित मोतीछाल नेहरू मे यह प्रस्ताव पेश किया कि 

' भारतवर्ष को औपनिवेशिक स्व॒राज्य दिया जाय और एक गोलमेज्ञ-परि- 
पद्‌ का आयोजन किया जाय, जिसमें भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की 

स्थापना के लिए नये विधान का खाक़ा सैयार हो । यह प्रस्ताव भारी 


र्र भारत का तया शासन-विधान 


च 


चहुमत से पास हुआ, लेकिन फिर भी सरकार नें .इसपर कोई ध्यान 
नहीं दिया। वाद में उसने सर अलेग्ज्षेण्डर मुडीमेन की अध्यक्षता में एक 
कमेटी विठाई, जो आनतौर पर शासन-पछुधार-जाँच-समिति या रिफ़ार्स्स 
इनक्वायरी कमेटी ( (१९७० ४78 छत्रवृ्पंएए 00फ्राणा।7८८ ) के नाम से प्रसिद्ध 
हुैं। लेकित इस कमेटी की प्िफारिशों का भी कोई विशेष परिणाम 
'नहीं हुआ। 


सरकंर के इस अप्तहानुभ तिपूर्ण रुख़ से दिन-प्रतिदिन देश में असम्तोष 
की भावना बढ़ने लगी । अन्त में विवश होकर नवम्बर सन्‌ १९२७ में 
सरकार को एक शाही कमोशन की नियुक्ति की 
घोषणा करनो पडी । इस कमीशन के सब सदस्य 
अंग्रेत थे, भारतवासी इसमें एक भी नहीं रवखा 
गया। इस अपमान से भारत क्षुब्थ होगया और भारत्त के एक कोने-से 
लेकर दूसरे कोने तक कमीशन का ज़ोरों से चहिष्कार किया गया ॥ इस 
कमीशन फे चेपरमेन इंग्लेण्ड की लिवरल पार्टी के एक प्रमुख नेता सर 
जॉन साइमन थे, जिसकी वजह से इस कमीशन का नाम साइमन- 
कमीशन पड़ा । 


साइमन-कमीशन 
की नियुक्ति 


साइमन-फरमोशन के वहिष्कार क/ यह परिणाम हुआ कि ब्विटिश 
सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा । साइमन-फमीशन की 
रिपोर्ट अभी प्रकाशित भी न हुई थी कि वाहसराय 
लॉर्ड अधिन ने अकतुबर १९२९ में ब्रिटिश सरकार 
की अनुमति से दो महत्त्वपूर्ण घोपणायें की । इनमें 
पहली तो यहू थी कि सम्राद फी सरकार (अर्थात्‌ ब्रिटिश सरकार) की 
सम्मति में सन्‌ १९१७ फी घोषणा में यह वात निहित है कि भारत का 
चेबानिक लूदप औपनिवेशिक च्वराज्य को प्राप्ति है । दूसरों घोषणा यह 


गोलमेज परियद्‌ 
की घोषणा 


की ५ 


ज्/ 


विपय-प्रवेश २३ 


थी कि साइमन-कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होजाने के बाद ब्रिटिश 
सरकार एक परिषद्‌ का आयोजन करेगी, जिसमें बहू ब्रिटिश भारत मोर 
देशी रियात्ततों के प्रतिनिधियों के साथ एकसाथ या अलग-अलग विचार- 
विनिमय करके यह निरचय करेगी कि भारत के लिए किन-किन झासन- 
सुधारों की सिफ़ारिश पारलंमेण्ट से की जाय । 


सई सन्‌ १९३० में साइमन-कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इस 
रिपोर्ट का भी भारत में कमीशन जैसा ही विरोध हुआ । फर्मीशन ने मार्के 
पोर्ट की कोई ख़ास सिफ़ारिश नहीं की। मार्के की सिफ़ा- 
कमीशन की रि रिव सिफफ कि भ्रिवि 
रेश सिर्फ़ एक थी; वह यह कि ब्रिटिश भारत के 
पुनर॒पंगठन का आवार फ्रेंडरल अयवा संध-जासन हो, ताकि धीरे-धीरे सारा 
भारत ही एक कामनवेल्थ के रूप में सम्गभाट की छत्न-छाया में आजाय । 


साइमन-कम्तीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होजाने के बाद नवम्बर 
सम्‌ १९३० से जनवरी सन्‌ १९३१ तक हरून्दन में गोलमेज़ परिषद्‌ का 
अधिवेशन हुआ । काँग्रेस गोलमेज परिषद्‌ के इस 
पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुई, क्योंकि सर- 
कार की तरफ़ से इस बात का कोई आइवासन नहीं दिया गया था कि 
इस परिषद्‌ का एकसात्र उद्देश्य भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य का 
खाक़ा तैपार करना होगा।- 
“इस परिषद्‌ में देशी नरेशों की तरफ से यह घोषणा की गई कि वे 
ब्रिटिश भारत और देशी रियासततों के संघ में इस शर्ते पर शामिल होने 


गोलमेज़ परिपद्‌ 


के लिए तैयार हैं कि केस्द्रीय' सरकार में उत्तरदायी झासन-पद्धति स्था- 


पित की जाय | ब्रिटिश सरकार की तरफ से नरेश्ों की यह माँग इस 
शर्ते पर स्वीकार करली गई, कि उत्तरदायी झासन-पद्धति के साथ कई 
प्रतिबत्धों भर संरक्षणों का रक्खा जाना लाज्षिमी होगा । 


जी 


र्‌४ड भारत का नया शासन-विधान 


अप्रैल सन्‌ १९३१ में काँग्रेस और सरकार में समझौता (गाँधी- 
अधिन पैक्ट) होजाने की वजह से काँग्रेस गोलमेज़ परिषद्‌ के दूसरे 
अधिवेशन में शामिल हुई । गाँधीजी काँग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि होकर 
लन्दन गये । काँप्रेस परियद्‌ में इस छत पर ज्ामिल हुई, कि जो कुछ 
भी संरक्षण और प्रतिबन्ध रक्‍्खें जायेंगे वे भारत के हित में ही होंगे। 
लेफिन जब विल्‍ायत में परिषद्‌ का अधिवेदन प्रारम्भ हुआ, पार्लमेण्ट के 
आम चुनाव के फलस्वरूप सज्भदूर दल की सरकार हार गई 'थी और 
उसकी जगह राष्ट्रीय सरकार क़ायम होचुकी थी, जिसमें अनुदार दल 
के प्रतिनिधियों का बहुमत था। इस राष्ट्रीय सरकार ने संरक्षणों और 
प्रतिबन्धों के चहाने सारे अधिकारों को ब्रिदेन के हित में ही सुरक्षित्त 
फर लिया । ५ 

सन्‌ १९३३ के अन्त में क्षिटिश सरकार ने छोटे पैमाने पर गोलसेज् 
परिषद्‌ का एक और अधिवेशन किया, ऊेकिन चूंकि काँग्रेल फिर सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर चुकी थी इसलिए बह उसमें शरीक नहीं हुई । 

मार्च सन्‌ १९३३ में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी शञासन- 
घिधान के सम्बन्ध में अपने अन्तिम प्रस्ताव एक व्हाइट पेपर अयवा इवेत- 
पत्र (सरकारी खरीता) के रूप में प्रकाशित किये। 
जितने भी प्रतिवन्‍्ध और संरक्षण दासन-विधान 
को किसो योजना सें से जा सकते हैं उनको ब्रिटेन 
के हित में इस योजना में टंसने को फोडशिश की गई । फलूतः, साइमन- 
फर्मीगन की रिपोर्ट की तरह, ब्वेत-पत्र का भी भारत के एफ फोने से 
डूमरे फोने तक घोर घिरोब क्रिया गया । 


बवेत-पत्र या 
सरकारी खरीता 


छेकिन सरकार खवेत-यत्र के प्रस्तावों पर भी बाद में क़ायम न रही। 
छा छिनछियोगो की अध्यक्षता में पालमेप्ट के लगभग ३० सदस्यों की एफ 


( 
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और कमेटी इवेत-पत्र के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए नियुक्त 


की गई, जो आमतोर पर ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी 

बा 22777 सिलेक्ट कमेटी के माम से प्रसिद्ध हैं । ऊगभग १८ 
_ महीने के गुप-चुप विचार-विमर्श के बाद, अक्तुबर 

१९३४ में, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । इस रिपोर्ट का 
भारत के सब दलों ने तीत्र बहिष्कार किया, क्योंकि यह रिपोर्ट छौट- 
फिरकर उस साइमन-कमीशन की रिपोर्ट के प्रस्तावों पर ही वापस आ' 


पहुँची थी जिसका कि भारत पहले ही एकस्व॒र से चिरोध कर चुका था । 


५ फ़रवरी १९३५ को ब्रिटिश सरकार ने ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी 
की योजना के आधार पर पालंसेण्ट की कामन्स-सभा में एक घिल पेदा 
किया । लगभग ४ महीने तक यह बिल कामन्स-सभा 
के विचाराधीन रहा। इस बीच में सरकार 
में ब्रिटेन के अनुदार दल (कंज़्रवेटिवों) और भारत के देशी नरेश्ों 
को खुश करने की ग़रज्ञ से सेकडों आवश्यक-अनावश्यक संशोधन इस 
बिल में किये। अन्त में ४ जून १९३५ को कामन्स-पभा में बिल का 
तृतीय चाचन पास हुआ और बिल ढॉ्ड-सभा में पेश किया गया।, 
लॉर्ड-सभा सें भी संशोधनों का वही सिलसिला जारी रहा जो कामन्स- 
सभा से शुरू हुआ था। आखिर १४ जुलाई को लॉड-सभा में भी बिल 
का तृतीय वाचन समाप्त हुआ । इसके बाद बिल एकबार फिर कामन्स- 
सभा के सामने आया और कामन्स-सभा ने फिर कुछ संशोधन किये । 
इन संझोध॑नों के लॉर्ड-सभा द्वारा स्वीकृत होजाने पर २ अगस्त १९३५ 
को बिल पर सम्राद्‌ की स्वीकृति मिली और बिल गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया 
एक्ट की शबल में क्रानूत की किताब में आगया। 


नया शासन-विधान 


गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की योजना को पालंमेण्ट ने आमतौर 


२६ भारत का नया शासन-विधान 


पर दो भागों में बाँठा हु--( १) प्रान्तीय स्वराज्य' और (२) 'फेडरेशन' ! 
ब्रिदिवा सरकार ने फिलहाल एक्ट की उन धाराओं को जारी किया है 
जिनका आमतौर पर (्रान्तीय स्वराज्य' से सम्बन्ध है । ये धारायें १ अप्रैल 
सन्‌ १९३७ से अमल में लाई गई हैं ॥ एक्ट का शेष भाग तब अमल में 
आयमगा जब कि फ़ेडरेशन की स्थापना की जायगी ॥ 


+५१३ 
नये विधान का शध्रान्तीय स्वराज्य 


ब्रिटिश राजनी तिज्ञों का दावा 

नये शासन-विधान के मातहत १ अप्रैल १९३७ से ब्रिटिश भारत के 
११ प्रास्तों में प्रान्तीय शासन की जो योजना अमल में आई है, ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों का दावा है कि उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने उन प्रान्‍्तों 
को प्रान्तीय विषयों! के शासन में वास्तविक उत्तरदायित्व यानी ज़िम्मे- 
दारी देने का प्रयत्त किया हैं और यही वास्तव में प्रान्तीय स्व॒राज्य 
हैं। लछेकित यदि कोई भी निष्पक्ष व्यक्षित ब्रिदिश सरकार के इस 'प्रान्तीय 
स्वराज्य के. असली स्वरूप को पहचानने की थोडी भी कोशिश. करे तो 
उसे फ़ोरत ही पता चल जायगा कि ब्विटिश सरकार के प्रान्तीय स्प॒राज्य 
ओर सच्चे उत्तरदायी शासन में थोडा-वहुत नहीं वल्कि ज्षमीन-आसमान 
का फ़़् है । , . . 
आन्तीय स्व॒राज्य का वास्तविक अभिय्यय 

प्रान्तीय स्वराज्य का वास्तविक अभिप्नाय यह है कि प्रान्तीय विषयों के 
शासन के लिए एकमान जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही ज़िम्मेदार हों, 
ओर उन विषयों के झ्ञासन में किसी भी बाह्य सत्ता का हस्तक्षेप न हो । 
अर्यात्‌ न तो केक्लीय सरकार और न ब्विटिश सरकार ही किसी प्रकार का 
दखल दे सकें । दूसरी गोलमेज परिषद्‌ के अवसर पर गाँवीजी ने जब 
ईंस बात की घोषणा को थी कि यदिं ब्रिटिश्ञ सरकार इस समय “ भारत 
के प्रान्तों को प्रास्तीय स्वराज्य देने के लिए तैथार होजाय तो वह उसे 
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पर दो भागों में घाँदा है--( १) प्रान्तीय स्वराज्य' और (२) 'फेडरेशन'। 
ब्रिटिश सरकार ने फिलहाल एक्ट की उन धाराओं को जारी किया है 
जिनका आमतौर पर 'प्रान्तीय स्वराज्य' से सम्बन्ध है । ये धारायें १ अग्रैल 
सन्‌ १९३७ से अमल में लाई गई हैं। एक्ट का शेप भाग तब अमल में 
आयगा जब कि फ़ेडरेशन की स्थापना की जायगी । 


नये विधान का प्रान्तीय स्व॒राज्य' ३९ 


प्रान्त की सब अदालतों के ऊपर एक हाईकोट होगा, जिसके जजों 
की नियुक्तित यथापूर्व ब्विटिश सरकार के हाथ में रहेगी। मिनिस्टरों को 
हाईकोट से सम्बन्ध रखनेंवाले मामलों में आमतोर पर कोई दखल देनेंः 
का अधिकार न होगा । : : 

ब्रिटिश पालंमेण्ट, भारत-मन्त्री और वाइसराय भी गवर्नरों के क्षरिये: 
प्रान्त के शासन में उचित हस्तक्षेप कर सकेंगे । 


प्रान्तों का नया क्रम 


एक्ट की धारा ४६ के अनुसार प्रान्तीय स्वराज्य की यह योजना इन 
११ प्रान्तों में जारी की गई हैं-- (१) मद्रास, (२) बम्बई, (४) बंगाल, 
संपुक्‍तप्रान्त, (५) पंजाब, (६) बिहार, (७) मध्यप्रान्त व बरार, (८) 
आसाम, (९) पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, (१०) उडीसा और (११) सिन्‍्ध । 
इन प्रान्तों को एक्ट में गवर्नर-प्रान्त का दर्जा दिया गया हैँ । 

इस प्रान्तों के अछावा ६ प्रान्त ब्रिटिश भारत में और हैं, जिनमें 
सीफ़ कमिइनरियाँ क़ायम हैँ और जिनमें शासन का कास केन्द्रीय सरकार 
चीफ कमिश्तरों के ज़रिये चलाती है । ये चीफ कमिनरियाँ इस प्रकार 
हैं-- (१) ब्रिटिश बलूचिस्तान, (२) दिल्‍ली, (३) अजमेर-मेरवाड़ा, (४) 
कुर्य, (५) अण्डमान-निकोबार और (६) पन्थ पीपलोदा । इन प्रान्तों 
में प्रान्तीय स्वराज्य की योजना अभीतक जारी नहीं कीगई हू। कुर्म के 
अलावा इनमें से किसी प्रान्त में कोई लेजिस्लेटिव कौंसिल भी नहीं हैं । « 

वर्मा--वर्मा जो अभीतक ब्विटिश भारत का ही एक अंग था, 
१ अप्रैंद १९३७ से ब्रिटिश भारत से अछूग कर दिया गया है । बर्मा के 
लिए जो ज्ासन-विधान ब्रिटिश सरकार ने बनाया हैं उसके मूल सिद्धान्त 
भी रूगभग वही हैं जो ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के 
लिए ब्रिटिश सरकार नें निर्धारित किये हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि 
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'र्मा में अब फेन्द्रीय और भान्तीय दो सरकारें जुदा-जुदा न रहेंगी और 
वर्मा भारतीय संघ (फेडरेशन) में द्ामिल न होगा । बर्मा-सरकार अब 
भारत-सरकार के मातहत न होकर सीधी ब्रिटिश सरकार और भारत- 
मन्त्री के (जो बर्मा के मामलों में वर्मा-मन्त्री कहलायगा) मातह॒त रहेगी। 
झदन--वर्मा के साय-साथ अदन भी १ अप्रैल सन्‌ १९३७ से ब्रिटिश 
भारत से मलग फर दिया गया हैँ और अब उसका शासन सीधा ब्रिटिश 
सरकार के कॉलोनियल आफिस के मातह॒त रहेगा । 
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गवर्नर 


गवरनरों की नियुक्ति 

गवर्न रों की नियुक्ति, एक्ट की धारा ४८ के अनुसार, कमीशन के 
जरिये सम्राद्‌ हारा की जाती है। प्रत्येक गवर्नर को उसकी नियुक्ति पर 
जो नियुक्ति-पत्र मिलता है उसीका नाम कमीशन है। और चूँकि ब्रिटेस 
में सम्राट्‌ हरेक मासले में अपने मिनिस्टरों की सलाह पर निर्भर रहते हैं, 
इसलिए गवनेंरों की नियुक्ति वास्तव में भारत-मंत्री के हाथ में ही 
समझनों चाहिए, चाहे कमीशन सम्राद के हस्ताक्षरों से ही क्‍यों न जारी 
किया जाय । कर 

इस नियुक्ित-पत्र के अलावा, जो प्रत्मेक गवर्नर को उसके नाम से 
जारी किया जाता है, दो और ख़रीतों से भी गवर्नर का सम्बन्ध रहता हैं । 
इनमें पहले को लिठसे पेटेण्ट' अर्थात्‌ खुला पत्र और दूसरे को इन्स्ट्र सेण्ट 
ऑफ़ इन्स्ट्रक्शन! यानी हिदायतनामा' या आदेश्-पत्र' कहते हैं । 

चाइसराय की नियुक्ति की भाँति गवर्मरों की भी नियुक्ति आमतौर 
पर ५ साल के लिए की जाती हूँ, हालांकि ऐसा कोई क़ानूती नियम 
नहीं है। मद्रास, वम्बई और बंगाल इन तीन प्रान्तों के, जो पहले 
प्रेसिडेंसी कहलाते थे, गवनेर आमतौर पर वे अंग्रेज होते हैं जो ब्रिटेन के 
सार्वेजनिक, या पालंमेण्टरी जीवन में प्रमुख स्थान पा चुके हों । शेष 
प्रान्तों के गवर्नर आमतौर पर इण्डियन सिविछ्ल सविस के उन उच्च 
अंग्रेज अफ़सरों में से-लिये जाते हैं जो किसी प्रान्तीय सरकार -या केन्द्रीय 


श्प 
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सरकार के सेक्रेटरी पद तक पहुँच गये हों या वाइसराय या किसी 
गवर्नर की एग्ज्ञीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य हों । प्रान्तों में एग्ज्ीक्यूटिव 
कौंसिलों के न रहने पर अब केवल प्रान्तीय सरकारों के सेक्रेटरी ही 
इस पद के लिए चुने जा सकते हैं । बसे, जबतक गवरनेरों को प्रान्तीय 
शासन के कार्य में हस्तक्षेप करने के वास्तविक अधिकार मिले हुए हैं, 
यह फिसी भी हालत में उपयुक्त नहीं मालूम पड॒ता कि जो सेक्रेटरी 
मिनिस्टरों के मातहत काम कर चुके हों उन्होंको मिनिस्टरों के ऊपर 
गवर्नर नियुक्त किया जाय। हिज़ हाइनेस आगाज़ाँ के नेतृत्व में जो प्रति- 
निधि-मण्डरू ज्वाइण्ड पालंमेण्टरी कमेटी के सामने पेश हुआ था उसने 
इस बात पर ज्ञोर भी दिया था कि भविष्य में सिविल सविस के अफ़सरों 
फो गधर्नरी का सोक़ा न दिया जाय; लेकिन कमेटो ने आगाख्राँ-प्रतिनिधि- 
मण्डल की सांग फी लापरवाही से अवहेलना करते हुए अपनी रिपोर्ट में 
छिपा है, कि “हम कोई फारण नहीं देखते कि सम्राट फे हाथों को इस 
प्रकार बाँवनें से कया छाम होगा । गवरनरी के लिए यदि योग्य-से-पोग्य 
व्यक्षित मिल सकते हे तो केवल सिविल सबिस के सदस्यों में से ही । ' 
यह ध्यान रागमने की बात है क्वि भारतोय नेता आमतौर पर 
सिधिखियत गयर्नरों के बजाय उन गवर्नरों फो ज्यादा पसन्द करते है जो 
मोपे बिखायत के साय जनिश ओर पाह्मेप्टरी फीवन में से छिये जाते हैं, 
क्योडि उनके वियारों में अवेक्षाहत फुठ उदारता होती है । 
हद घाल ओर। प्रास्त के नियरामियों, प्रान्त की घारा-मसभा या प्रान्त 
के सस्प्रि-म्डल पहो गयर्नेर फी नियत के बारे में दस देने कानतो 
६ भ्विशार दिया गया कै ओर ने ही उनसे इस यारे में कोई पुछ-ताड़ 
वी इंपसी । इस भव से हि बढ़ीं उपनियेशों ( डोमिनियन ) की भांति 
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भारत में भी यह साँग स उठाई जाय कि गवर्मर और गवर्नेर-जनरलू की 
नियुक्त मितिस्टरों की सलाह पर होनी चाहिए, पालंमेण्टरी कमेटी सें 
' अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर दिया है कवि गवर्नर-जनरल 
या गवर्नरों की नियुवित के बारे में किसीभी मन्त्रि-मण्डल को सलाह देने 
का अधिकार नहीं होगा १ ' 
गब्नरों का भारतीयकरण 
उपनिवेक्षों की इस माँग के सिद्धान्त को कि गवर्नर उस उपनि- 
वेश का ही कोई निवासी हो, ब्रिदिश सरकार कई वर्ष पहले स्वीकार 
कर चुकी है, और जहाँतक हमें मालूम है इसपर अमर भी होने छगा है, 
लेकिन हिन्दुस्तान में गवर्मरों के भारतीयकरण की ओर ब्रिटिश सरकार 
ने अभीतक कोई ध्यान नहीं दिया हैं । इसकी वजह है, ओर वह यह है 
कि जहाँ उपनिवेज्ञों में ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी शासन-पद्धति को 
ह यथासम्भव अक्षरद्ा: जारी करने का प्रयत्त किया है वहाँ भारत में 
उसका ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाई देता; नहीं तो गवर्नरों को इतने 
अधिक अधिकारों और विज्येषाधिकारों से क्यों विभूषित किया जाता ? 
जबतक गवर्नरों को वास्तव में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को 
प्रयोग में छाने का अवसर दिया जाता है और जबतक वे इनके प्रयोग में 
भारतीय जनता के 'प्रति उत्तरदायी न होकर ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश 
पालंमेण्ट के प्रति उत्तरदायी हैँ, तवतक गवर्नरों का भारतीयकरण न तो 
सम्भव ही दिखाई देता है और न उससे कुछ विशेष लाभ ही है। हाँ, 
यदि गवर्नेरों को भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाय, 
आग उन्हें केवल उपाधियारी गवर्नर का स्थान दे दिया जाय, तो उनके 
“ भारतीयकरण से लाभ हो सकता है ।_ - डी 


१. ज्वाइण्ट पालेम्रेष्टरी कमेटी की रिपोर्ट; पैरे ७७ और १६५ । 
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लेटर्स पेटेय्ट 

प्रत्येक प्रात के गवर्नर के ओहदे का निर्माण सम्राद के 'लेदर्स पेटेण्ड' 
हारा किया गया है। नये विधान के अमल में आने से कुछ काल पूर्व ही 
ये लेठर्स पेटेण्ट जारी किये गये थे । इनके द्वारा प्रत्येक सरकारी अधिकारी 
और भारतवासी को यह आदेश किया गया है कि वे हर बक़्त गवर्तेर 
को सहायता देते रहें | इन लेटर्स पेटेण्ट के मातह॒त प्रत्येक गवर्नर को 
स्वास्थ्य सुधारने था अपने किसी प्राइवेट काम के लिए भारत से वाहर 
जाने के लिए भारत-मन्त्री से चार महीत्रे तक्त को छूट्टी माँगने का अधि- 
फार है । चार महोने से ज्यादा की छूुड्टो देने के लिए भारत-मन्छी को 
पालंमेण्ट के दोनों भवनों में सफ़ाई पेश करनी पडेगी । 
ग्ादे श-पत्र 

गवर्नर को अपने अधिकारों के प्रयोग में किन-किन सिद्धान्तों पर 
चलना चाहिए भीर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में अपने अधिकारों का 
प्रयोग क्रिम तरह करना चाहिए आदि बातों फा उल्छेश सम्राद के एक 
आदिश-पत्र यानी हिदायतनासे द्वारा गवर्नर फो फ्रिया जाता हूँ, जिसे 
एक्ट में हुंस्ट्र सेण्ट ऑफ़ इंस्ट्रडाान! पाहा गया है । एक्ट द्वारा गवर्नरों 
यो जितने नी अधिकार दिये गये है उनका प्रयोग गवर्नर फ़ानूस 
शो निगाह में स्वर्तेघतय से नहीं बल्कि संखाद के प्रतिनिधि की 
हिमिया से ही करते हे, अतः गवर्नेरों हो अपने नियंत्रण में रखने का या 


एक सूृगम सार्ग सघाद ने आपने हाथ में रबर हूँ; सये विधान में इस 
भारिेशलसहों शा बागतविक मसहस्थ यह ई दि ब्रिटिश सरकार इस आदेश- 
धायों हे दा रा गयमेस्ट ह्गोद्र इविटिया एस्ट में परियर्सन किये बिना भी 


भारस मे यनर्दायी शासन की साधा बहले छुष्ठ या सरसी है, समोडि 


(हर कया ढोई भी पारा मघाद को ग्वनेरों को यह आदेदा देने में सहीं 


गवनेर ३७ 


रोकती कि भविष्य में गवर्नर अपने सब अधिकारों का प्रयोग प्रान्त को 
घारा-सभा और मन्त्रि-मण्डल की मर्जी के साफ़िक ही किया करें । इन 
आदेश्ष-पत्रों के बारे में यहु बात भी अच्छी तरह जान लेना ज़रूरी है कि 
इनके द्वारा गवर्नरों को आमतौर पर कोई अधिकार सम्लाद द्वारा नहीं 
प्रदाव किये जाते । इनके द्वारा तो गवर्नेरों को केवल यह निर्देश किया 
जाता है कि वे अपने उन अधिकारों का, जो गर्वमेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट 
के अन्तर्गत उन्हें दिये गये हैं, प्रयोग किस प्रकार करें। 
आरेश-यत्रों के बारे में पालमेर्टरी नीति में परिवर्तन 

अभीतक जो आदेद्-पत्र भारत के या अन्य उपनिवेज्ञों के गवर्नेर- 
जनरल या गवर्नरों को सम्राद द्वारा जारी किये जाते थे उनमें पार्लमेण्ट 
कोई दखल नहीं देती थी। लेकिन गर्वम्रेण्द ऑफ़ इण्डिया एक्ट में इस 
पुराने नियम को एकदम उठाकर ताक पर रख दिया हैं। एक्ट की धारा 
५३ के अनुसार अब सम्राट्‌ द्वारा जारो किये प्रत्येक आदेश-पत्र के लिए 
पालंमेण्द के दोनों भवनों की मंजूरी भी छेनी पडेगी | आदेश्ष-पत्रों के 
मामले में इस प्रकार पार्मेण्ट के दोनों भवनों को और खासकर लॉडे- 
सभा को अधिकार देने का एकमात्र कारण यही दिखाई देता है कि ब्विटेन 
का अनुदार-दछ, जिसका आजकरू कामन्स-सभा में बहुमत है, यह नहीं 
चाहता कि भविष्य में भारतीय आकांक्षाओं से सहानुभूति रखनेवाले फिसी 
दल का कामन्स-सभा में बहुमत होजाय तो वह दल छॉर्ड-सभा की मर्जी - 
के बिना ही गवनेरों के आदेश-पत्नों में परिवत्तत कर सके और भारत में 


. उत्तरदायी शासन की मात्रा बढ़ा सके । ह 


आदेश-मत्रों के भन्तर्गत गवर्नरों के कर्तव्य 
प्रान्तीय स्व॒राज्य के प्रारभ्भ होने पर भिन्न-भिन्न प्रान्तों के गवर्नरों फो 
जो नये आदेश-पत्र जारी किये गये हैं वे एक-दूसरे से लगभग मिलते-जुलते 


श्पठ 
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है । फैबल पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और मध्यप्रान्त व बरार के गवर्नरों के 
प्रदेश-पत्रों में एक-दो धारायें विशेष हैँ। यहाँ हम इन आदेश-पत्नों की 
कुछ ऐसी धाराओं का ही वर्णन करेंगे जिनका गवर्नर के किसी अधिकार- 
चिश्ञेप से फोई सम्बन्ध नहीं हैं बल्कि जिनके द्वारा गवर्नरों को कुछ ख्राप्त 


कर्तव्यों को पुरा फरने का जिम्मा दिया गया है । 


हल 


आदेद्या-पत्नों की दूसरों घारा के अनुसार गवर्नरों को यह आदेश फिया 
गया हैँ कि थे अपने नियुवित-पत्र को पूर्ण गम्भी रता के साथ प्रान्त के हाई- 
फोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, या उसकी अनुपत्थिति में उसी हाईकोर्ट 
के क्रिसी और जज के सामने, किसी के झरिये पढ़वायें भौर प्रकाशित करें। 

तीसरी घारा दे: अनुसार प्रत्येक गवर्नर को यह आदेश किया गया 
हैं कि बह प्रान्त के हाईकोर्ट के चोफ़ जस्टिस या अन्य किसी जज के 
सामने पहले सम्राद के प्रति वफ़ादारी यानी राजभक्ति की दपय ले और 
फिर इस बात की शपय ले कि बहु अपने ओहदे का काम ठोक तरह से 
निधारईगा और निष्पक्ष रहकर न्‍्यायपूर्वक शासन करेगा । 

चोचों धारा फे अनुसार गवर्नर फो यह अधिकार भर आदेश दिया 
गया है कि बह या तो स्वयं या क्रिसी ओर व्यगित द्वारा प्रत्येक मिनिस्टर 
को, जिसे बह नियुक्त करें, पहले यो इस आदाय की शपथ खिल वे कि वह 
नजपये सखाद की सचाई के साथ नोछरी बजावेगा और निष्पक्ष होगार देश 


३ | 


नस थे रिवा्ों पे साकिक उरेक ब्यफ्ति के साथ न्याय फरेंगा, और 
सरे यट कि घिनिग्दरी ये: भोडदे के: कारण झात 7 फिसो नी बात फो 


5! 
जी 
सर 


सामने नमतझ शाटिर ले करेगा जदतक कि ऐसा करना सि्सि- 
दे पाये थी सदा करने हे खिए शमारी ने हो, था जवतसफ 
हि शापते >> फिर गयनेर ये विश्ेदाधिदारों से साम्यसध रे दाखे छिसी 


धाश 7: 3 बह यार 7 


ब्यत्घ रहह्यी _>-राहइसोर दर ऋषति न देदे । 


गवर्नर ट् 


छठी घारा के अनुसार गवर्नर को इस बात की याद दिलाई गई 
हैं कि चूँकि गवर्नर के भारत से ग़ेरहाज़िर रहने में बहुत हानि होने की 
सम्भावना है, हमारा गवर्नर भारत छोड़कर तबतक वाहर नहीं जायगा 
जबतक कि वहु हमसे या हमारे भारत-मन्त्री के ज्षरिये छुट्टी न लेले 

बीसवीं धारा के अनुसार गवर्नर को यह आदेश दिया गया हैं कि बह 
(१) सुशासन जारी रखने की हरचन्द कोशिश करे; (२) नैतिक, सामा- 
जिक और आर्थिक हित को बढ़ानेवाले उपायों को जारी करने और 
पभानत के सार्वजनिक जीवन एवं शासन सें जनता के प्रत्येक वर्ग को 
उचित स्थान दिलानेवाले उपायों को जारी करने की हरचन्द कोशिश करे; 
और (३) हरेक वर्ग एवं धर्म के अनुयायियों में सहयोग एवं सदुभा- 
बना और धामिक विद॒वासों एवं भावनाओं के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न 
करने की हरचन्द कोशिश करे और इन आदेझों का वह, जब भी कभी 
उसे अपने अधिकारों का प्रयोग करने का सौक़ा हो, हर समय 
खयाल रकखे । 


गवर्नरों के खर्चे 
एक्ट के तीसरे परिश्षिष्टि में उन खर्चो का जिक्र किया गया है जो 
प्रत्येक प्रान्त में उस प्रान्त के गवर्नर के वेतत और उसकी आन-बान व 
तो शाम को बनाये रखने के लिए करने पडेंगे। इस 


परिशिष्ट की धारा १ के अंनुसार गवर्नरों को निम्न 
प्रकार वाषिक वेतन दिया जाया करेगा :--- 


मद्रास, वम्वई, बंगाल और संयुक्‍तप्रान्त में  ९,२०,००० ० 
पंजाब और बिहार में १,००,००० ,, 
-सध्यप्रान्त व वरार में खरिऋर ७२,००० ,; 


आतसाम, परिमोत्तर सीमाप्रान्तांऔर सिस्ध में ६६,००० ,, 


का 
हि 
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छूट्टी जाने पर उन्हें निम्न प्रकार मासिक वेतन मिला करेगा :-- 
मद्रास, बंगाल, वम्बई, संयुक्‍तप्रान्त, पंजाब 


भीर बिहार के गवर्नरों को ४,००० रु० 
मध्यप्रान्त व बरार के गवर्नर को ३,००० ,; 
शेय परान्तों के गवर्नरों को २,७५० ,, 


परिश्चिप्ट की धारा २ फे अन्तर्गत सम्राट को यह अधिकार दिया 
गया हैं कि बह उन भत्तों फी रफ़्में समय-समय पर आर्डर-इन-कों सिलों 
द्वारा नियत करते रहें जिनका गवर्नेरों की दिया 
जाना उनकी आन-बान व शान के लिए क्षरुरी हो । 
इसी प्रकार धारा ४ के अनुसार सम्राद्‌ की आईर-इन-कोंसिल द्वारा यह 
निश्चय करने झा अधिकार दिया गया हैँ कि गवर्नरों को छुँगी वगैरा के 
मामके में क्या-क्या रिआयत्ें प्राप्त होंगी। गयनेरों फ्ो दिये जानेवाले इन 
विभिन्न भत्तों ओर सुंगी-सम्बन्धी रिआयतों के बारे में जो आईर-इन- 
पीसिल समाद ने जारी किया हैं, बहू बदा मनोरंजक है | इसके अनुस्तार 
प्रत्पेश गदनेर फो निय दित थे। समय सरब्माम ( ९पृणष्ठाएशध्या ) भर 


श््से 


सागरनाय के लिए काई भी पोष्ण भरते लेने का अधिकार होगा। भिन्न- 
मिन्त धासतों फि गबसेरों के छिाट लिम्न-भिन्न रकमें मियत की गई 

उशारण के झिए उन भक्तों यो देशिए, जो संयक्‍तप्रान्त फे गवनेर फो 
लिपुदित दे! समय मिछा गर्रेंगे। संदयनप्रान्त का मबनेर नियकित के समय 


जि. 


गवर्नर ४६ 


यूरोप में निवास करता हो तो उसे एकमुझ्त १,८०० पौण्ड लेने का 
अधिकार होगा, जबकि भारत या सीलोन में निवास करता हो और 
भारत का सरकारी नौकर न हो तो वह एकमुश्त ६५० पौण्ड लेने का 
अधिकारी होगा । छेकिन यदि वह भार। में सरकारी नौकर हो (गवर्नर 
के अलावा), तो उसे एकमुद्रत ४०० पौण्ड मिलेंगे । और यदि वह किसी 
दूसरे प्रान्त का पहुले से गवर्नर हो, तो उप्ते २०० पौण्ड सरञ्जास के 
लिए मिलेंगे और अपना, अपने परिवर का तथा अपने सारे अमले का 
मसली सफर-खर्च (मय असवाब के लेजाने के खर्च के) उसे मिलेगा । 
भदि नियुक्ति के समय वह यूरोप, भारत था सीलोन के अलावा और 
फहीं रहता हो तो उसे ९०० पौण्ड सरंजाम के छिए और अधिक-से-अधिक 
३०० पौण्ड सक़र-ख़च के लिए मिलेंगे, जिसकी असली रक़म हरेक स्तंवा 
भारत-मंत्री द्वारा निर्धारित की जाया करेगी । 


“इन भक्तों के अछावा भारत-संत्री को समय-समय पर हरेक गवर्नर 
के लिए यह निवचचय करने का भी अधिकार होगा कि उसे अपने लिए 
भोटरें खरीदने, उन्हें अपने प्रान्त में लेजाने और उनका बीमा कराने के 
लिए प्रान्त का कितना रुपया खर्चे करमे का अधिकार होगा । 

प्रत्येक प्रान्त के गवर्नर को प्रान्त्त की उन सरकारी को्ियों में 
बिना कोई भाड़ा दिये रहने का अधिकार होगा जो 
उपर्युक्त आ्डर-इन-कौंसिल के एक परिश्िष्ठ में 
दी हुई हैं! ये सरकारी कोठियाँ इस प्रकार हैं :--- 

मद्रास के गवर्नर के लिए--भद्रास,. ग्विण्डी और उदकमण्ड की 
सरकारी कोठियाँ । 


बस्वई के गवर्नर के लिए---बम्दई, महावलेइबर और गर्णेशखिण्ड 
की -सरकारी कोठियाँ । 


सरकारी को ठि्याँ 
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बंगाल फे गवर्नर फे लिए--कलूकत्ता, ढाका, दाशिलिंग और 
बारफपुर फी सरफारी फोदियां । 

संयुक्तप्रान्त फे गवर्नर फे लिए--इलाहाबाद, लखनऊ और नैनीताल 
फी सरकारो फोदियाँ । 

पंजाब फे गवर्नर फे छिए--छाहीर की सरकारी कोठी और शिमला 
का बास्स फोर्ट । 

धिहार फे गवर्नर फे लछिए--पटना और रांची फी सरकारी फोठियां 
ओर नटरहाट फी इले ( ८0905 २0 फि॥ल्गक ) १ 

व्यप्रान्त व बरार फे गवर्नर के लिए--नागपुर, पचमढ़ी और 

जबलपुर की सरकारों कोदियां । 

आयाम के गवनेर फे लछिए--शिलांग फी सरकारों फोठो सय पीक- 
फार्टल ये । 

पदियमीत्तर सीमाप्रान्त के सवसेर के छिए--पेशाबर और सवियागली 
की सरदारी वोडियां 

मिरप है गयर्भर के छिए्‌>-छुटावो की सरदगरी कोठी । 

जगा हे गर्नर के छिए--पुरी की सरकारी कोटो और प्रात की 
गई राजयानों में गयर्मर दे छिए बनाई जासेयाली नई सरकारी फोटी । 

हसदा तात्पर्य या दझा हि यदि प्राल्नीय सरकार रायें को बचत 
का शिलाए मे प्रात में फवाद श्र ही शाजतासी रगने का निदयय छू भी 
, रुप भी गदतेर इस बात € दिए खादित नहीं डि बट भी प्रास्तीद सर- 
दर ह£ निदणशय ह साय घटा भारग्न-मर्त्री में घट भॉपिवार भी अपने हाथ 


में झुशतित शेड हे हि ध्रदि धदनेरों दे हिए शोर सरशारों छोटियों शो 


« 
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लिए एंदतेक वात प्राधहीयद खहाए मो हपदा राय कण्ते दा ह्सदशार देपए। 


पु न क्चकक 


>रैप 
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उपपृक्त आर्डर-इन-कौंसिल को ५वीं और ७वीं धाराओं के 
अनुप्तार प्रत्येक गवर्नर को बिना किसी प्रकार का भाड़ा दिये हुए भान्त 
ह के उन सच्च सरकारी रेलवे संलूनों, मोटरों, नावा 
मोटर-बोटों और हवाई जहाज़ों को अपने काम में 
छाने का अधिकार होगा जो उसके या उत्तके फिसी पूर्वाधिकारी के फाम 
के लिए भारत-मंत्री फी स्वीकृति ते अलग रबछ्ले या खरीदे गये हों। 
भारत-मंत्री को यह भी अधिकार होगा कि बह उचित समझे तो 
किसो भी प्रान्त के गवर्नर को प्रान्तीय सरकार के खर्चे से और हवाई 
जहाज़ञ खरीदने का अधिकार देदे । 

इन सब सवारियों को वाक़ायदा चालू रखने और इनमें रद्दोवदल 
व मरम्मत आदि करने में जो खर्चा होगा चह सब सरकारी खज़ाने से 
दिया जावगा और भारत-सन्बी को उनकी रक़में वगरा नियत करने 
का अधिकार होगा । 

उपयुक्त सब खर्चे के अलावा प्रत्येक प्रान्त के गवर्नर को सफ़र-खर्च के 
लिए हर साल नीचे लिखे अनुसार सरकारी खज़ानें 
से और भी रुपया लेने का अधिकार होगा :--- 

मद्रास १,१३,०००) वम्बई ६५,०००); बंगाल १,१२,०००)) 
संयुकतप्रान्त १,२९५,०००); पंजाब ६०,०००); बिहार ६०,०० ०); 
मध्यप्रात्त व बरार २६,०००) आसाम ५५,०००); परिचमोत्तर 
सीमाग्रान्त १८,००० सिन्‍्ध ३००००); उडीसा ३५,०००) । 

प्रत्येक यवर्तर को हर साल अपनी कोठियों के लिए नौचे दी हुईं 


फर्नीचर व. पालिका के अनुसार नया फर्नीचर खरीदने का 
. उसकी मरम्मत अधिकार होगा ४ 


सवारी-ख्च 


सफ़र -खर्च 


सद्रास १४,०००); वम्बई २३,०००॥; बंगाल २०,५००); संयुकत- 
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प्रान्त ४, ०००); पंजाब ३,०००); बिहार ४,५००); भध्यप्रान्त व 
बरार २,९००); आसाम १,०००); पश्चिमोत्तर सोमप्रान्त १,७५०); 
उडीसा २,५००); सिन्‍ध १,०००) । 

और पुराने फर्नीचर की मरम्मत बगैरा के लिए प्रत्येक प्रान्त के 
गवर्नर को हर सार नीचे लिखे अनुसार रुपया खर्च करने का 
अधिकार होगा :--+ 

मद्रास २१,५००); बम्बई २५,०००); बंगाल ३४,०००); संयुक्त- 
प्रान्त १४,५००); पञ्जाब १०,५००); बिहार १३,०००); मध्यप्रान्त 
च बरार ९,८००]; आसाम ४,०००); परिचिमोत्तर सीमाप्रान्त ५,०००); 
सिन्‍्ध ४,०००); उडोसा ८,०००) । 

गवर्नरों के भोजन के लिए इस प्रकार रुपया खर्चा किया जा 
सकेगा--मद्रास १८,०००); बम्बई २५,०००); बंगाल २५,०००); 
संयुक्तप्रान्त १५,०००); पंजाब १२,०००); 
बिहार ६,०००); स्रध्यप्रान्त व बरार ६,०००); 


आसाम ६,०००); पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ६,०००); सिन्‍्ध ८०००); 
उड़ीसा ६०००) । 


भोजन-खर्चे 


प्रत्येक गवर्नर क़ो एक सेक्रेटरी के अलावा, जिसका जिक्र हम आगे 
मिलिटरी-सेक्रेटरी फरेंगे, दर मिलिदरी सेक्रेटरी हा का ० मीट रखने 
का भी अधिकार होगा । इस मिलिटरी-सेक्रेटरी और 
उसके दफ्तर वर्ग़ रा के लिए विभिन्न प्रॉन्तों में गवर्नर इतना रुपया खर्च कर 
सकेंगे--मद्रास),१२,०००); बम्बई १,३६,०००); बंगाल १,२१,०००॥; 
संयुवतप्रान्त १,१६,०००); पंजाब ८८,०००); बिहार ७५,०००); 
सध्यप्रान्त व वरार ६१,०००) आसास ६३,०००); पद्चिचमोत्तर 
सीमाप्रान्त ६८,०००); सिन्ध ५९,०००); उडीसा ४०,०००) । 
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मिलिट्री-सेफेटरी के खर्च के अलावा मद्रास, बम्बई और बंगाल के 
गवर्नरों को चैण्ड, बॉडीगार्ड और अपने अरूम अस्पताल के लिए इतना 
रुपया ओर खर्चे करने का अधिकार होगाः-- 


चेण्ड बॉडीगार्ड अस्पताल 
सद्रास ४३,०००) १,२६,०० ०) ३६,०००) 
वम्बई ४५,०००) ७८,०००) ३३,६००) 
बंगाल ५०,०००) १,००,०००) ३४,८००) 


ऊपर दिये हुयें सब ख़र्चो के अलावा गवनेरों को मुतर्फ़रक खर्च 
के लिए भी भारी-भारी रक़में दी जाया करेंगी, जो 
विभिन्न प्रान्तों में इस प्रकार होंगीः-- 
मद्रास ९२,०००)) बम्बई १५/०८/०००९); बंगाल १,००,०००); 
संयुक्तप्रान्त २३,०००); पंजाब २१,७००); बिहार २१,७००); मध्यप्रान्त 
च बरार १६,६००) भासाम १४,१००); पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त 
१४, १००); सिन्‍्ध १७८००); उडीसा ३०००) १) ,५००) 
गवर्नरों को अपने साल के लिए चुंगी की भी रिआयत रहेगी । 
उनके नीचे लिखे माल पर कोई चुंगी नहीं 
लगेंगी:-- 
 (अ) गवर्नर और उसके परिवार के कार्म सें आनेवाली सब चीज़ें; 
(ब) गवर्नर के परिवार और उसके मेहमानों के लिए मेंगाये जाने- 
चाछे खाद्य पदार्थ एवं मादक द्रव्य; 
- [स) गवर्नर की कोठियों के लिए मेंगाया जानेवाला फ़र्नीचर; और 
(द) गवर्नर की मोटरें । 
प्रान्तीय धारा-सभा को उपर्युक्त सब खतर्चो में न तो काट-छाँट करते 
का और न उनमें ओर किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई अधिकार होगा । 
इन विषयों पर घारा-सभा में कोई वादविबाद भी न हो सकेगा । 


मृतर्फ़रिक खर्च 


चुंगी की रिआयतें 
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गवनरों के सेक्रेटरी 

प्रान्तीय स्वराज्य से पूर्व गवर्तरों के जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे, 
उनका आमतौर पर गवर्नर के सरकारी कर्तव्यों और गवर्नेर के सरकारी 
पत्र-व्यवहार से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता था। गवर्नर का सर- 
कारी पत्र-व्यवहार आमतौर पर उन सेक्रेदरियों हारा किया जाता था, 
जो प्रान्तीय सरकार के सेक्रेटरी कहलाते है । प्राइवेट सेक्रेटरी आमतौर 
पर गवर्नर के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखनेंवाली बातों 
में गवर्नर की मदद करते थे। लेकिन प्रान्तीय स्व॒राज्य के प्रारम्भ होने पर 
गवर्नर के इस प्राइवेट सेक्रेटरी को मिलिटरी सेक्रेहरी या ए० डी० सी० 
का नाम दिया गया है भोर गर्वनर को उसके सरकारी काम-काज सें 
मदद देने के लिए एक नये सेक्रेटरी की जगह कायम की गई हे, जिसका 
भोहदा होगा 'सेक्रेदरी टू दी गवर्नर । यह उन सेक्रेहरियों से भिन्न होगा 
जो आमतौर पर सारी प्रान्तीय सरकार के सेक्रेटरी कहलाते हैं । 


एक्ट की घारा ३०५ के अनुसार प्रत्येक गवर्नर को अपना सेक्रेटरी 
नियुक्त करने और उस सेक्रेटरी की सहायता के लिए अन्य कर्मचारी और 
क्लर्क बग्रेरा नियुक्त का अधिकार होगा । ये सेक्रेटरी और क्लक॑ वरग्गरा 
सीधे गवर्नर के मातह॒त रहेंगे और प्रास्तोय मंत्रि-सण्डल या किसी मिनि- 
स्‍्टर को इन्हें किसी प्रकार का हुक्म देने का कोई अधिकार न होगा । 
इनके वेतन वग्गनेरा पर जो खर्च होगा उसे मियत करने और इनके दफ्तर 
बग्गैरा के प्रवन्ध का एकमात्र अधिकार गवर्नर को होगा । प्रान्तीय धारा- 
सभा को इनके वेतन और दफ्तर के अन्य ख़र्च में काठ-छाँठ करने का 
कोई अधिकार न होगा । 

ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हैं कि इस 
सेक्रेटरी का काम बहुत जिम्मेदारी का होगा, “इसलिए वह ऐसा व्यक्ति 
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होना चाहिए जो प्रान्त के सामलों से खूब वाक़िफु हो और जिसका 
शासन से खूब घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हो ।/' इससे साफ ज्ञाहिर होता है 
कि इस नई जगह के निर्माण का मुख्य उद्देश्य हैं गवर्नर को उसके उन 
अधिकारों के प्रयोग में मदद देना जिनको वह नये विधान के अन्तर्गत 
सिनिस्टरों और धारा-सभा के विरुद्ध काम में लासकेगा | ऐसी हालत 
में निश्चय ही गवर्मर के सेक्रेटरी का पद बहुत महत्त्व का हैँ । 
यह तो निश्चय है कि आमतौर पर यह सेक्रेठरी अंग्रेज सिधिलियनों 
में से हो चुना जायगा । इसलिए उससे यह उम्मीद करना कि विशेषा- 
घिकारों के प्रयोग में वह गवर्नर को भारतीय जनता के हितों के अनुकूल 
सलाह देगा, व्यर्थ ही है । 


१. ज्वाइण्ट पालेसेप्टरी कमेटी की रिपोर्ट; पैरा १०१॥ 


३; 
गवर्नरों के अधिकार 


गवर्मरों के अधिकार त्रिविध हैँ, और एक्ट सें उनका वर्णन भी 
तीन प्रकार की भाषा में किया गया है । पहली श्रेणी में वे अधिकार आते 
हैं जिनका प्रयोग गवर्तर अपनी मर्जी से करेगा 
(.९.. ध05९ 905३ 9 एफली धर छा सडटा- 
लं5० फ$ ता50९४०४.)); दूसरी श्रेणी के अधिकार वे हैं जिनमें बह 
अपने विवेक! से काम लेगा (-८. 9086 90८४8 49 ७0०) ॥८ 
जी टडलाटा5९ फांड त्रेतीजताना एत877०7.); और तीसरी श्रेणी में 
वे अधिकार हैं जिनके बारे में एक्ट में केवल गवर्नर शब्द का प्रयोग 
किया गया है । 


त्रिधिध अधिकार 


एक्ट में किसी जगह इस बात की व्याख्या नहीं की गई है कि गवर्नरों 
के अधिकारों के बारे में तीन प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का क्‍या 
अभिपष्राय है! लेकिन गवर्नेरों को एक्ट की धारा ५३ के अन्तर्गत जो 
आदेश-पत्र जारी किये गये हैं उनकी घारा ८ से इसपर बहुत-कुछ 
प्रकाश पडता है। इस घारा में कहा गधा है, कि “उन अधिकारों को छोड- 
कर जिनके प्रयोग में उसे 'अपनी मर्जी काम में छाने को कहा गया है, 
गवर्नेर अपने सव अधिकारों के प्रयोग में अपने मिनिस्टरों की सलाह पर 
चलेगा, बद्ातें कि ऐसा करने से उसे अपनी 'खास जअिम्मेदारियों! का 
पालन करने में ओर अपने उन अधिकारों का ठीक-ठीक प्रयोग करने में, 
लिनमें उसे अपने विवेक से काम छेने के लिए कहा गया हैं, कोई 
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वाया न पडे। इन दोनों हालतों में अपनें मिमिस्टरों की सलाह के 
बावजूद गवर्नर को यह अधिकार होगा कि बह अपने अधिकारों का 

“ प्रयोग ठीक उसो प्रकार करे जिस प्रकार कि उपर्युक्त जिम्मेदारियों और 
अधिकारों का पालन करने के लिए उसे ठीक प्रतीत हो । 


आदेद्ञ-पत्रों की इस धारा से स्पष्ट है कि दूसरी ओर तीसरी श्रेणी 
के अधिकारों के प्रयोग के बारे में, अर्थात्‌ एक तो उन अधिकारों के प्रयोग 
के के बारे में जिनके प्रयोग के लिए गवर्नर को अपना 
मिनिस्टरों की सलाह बिवे कक के ५ 
का काम में लाने के लिए कहा गया हूं 
और दूसरे उन अधिकारों के प्रयोग के बारे में जिनमें केवल गवर्नर 
इब्द का प्रयोग किया गया हैँ, मिनिस्टर गवर्नरों को अपनी सलाह देने 
के अधिकारी होंगे और गवर्नरीं के लिए भी आमतौर पर यह लाज्िमी 
होगा कि वे पहले अपने सिनिस्टरों की सलाह लें; लेकिन पहली शेणी 
» फे अधिकारों के प्रयोग के बारे में, अर्थात्‌ उन अधिकारों के प्रयोग में 
५ जिनके लिए गवर्नर को अपनी मर्जी! काम में लाने के लिए कहा गया 
है; न तो एक्ट में ही यह कहा गया है कि सिनिस्टर उनके बारे में गवर्नरों 
को सलाह दे सकेंगे या नहीं और न आदेश-पत्रों सें ही । मगर जहाँ 
एक ओर एक्ट और आदेश्ष-पत्रों में यह बात नहीं कही गई कि मिनिस्टर 
इन मामलों में गवर्नर को सलाह दे सकेंगे या नहीं, एक्ट जौर आदेदा- 
पत्रों में न तो ऐसी कोई वन्दिश है कि मिनिस्टर इन मासलों में गवर्मर 
को सलाह नहीं दे सकते और न ही इस बाद की कोई बन्दिश है कि 
सवनेर इन मामलों में अपने मिविस्टरों से सल्यह नहीं छे सकते । इसका 
यह सतलब हुआ कि पहली श्रेणी के अधिकारों के बारे में भी अगर गवर्नर 
“३ छाहें तो .मिनिस्टरों से सलाह ले सकते हैं, और मिनिस्टर गवर्भमर को 
सलाह दे.सकते हैं; अर्थात्‌, उनके रास्ते में कोई कानूनी बन्दिश नहीं है:। 
डे 
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रही सिनिस्टरों की सलाह पर अमल करने न करने की बात | 
सो जहाँतक प्रथम श्रेणी के अधिकारों का सवाल हैँ, ब्रिटिश सरकार 
की ओर से जब इसी बात का कोई संकेत नहीं हुआ कि गवनेरों को इन 
मामलों में भी अपने मिनिस्टरों से सलाह लेलेना आवद्यक है, तब यह 
तो कहा ही कसे जा सकता है कि यदि मिनिस्टर इन मामलों में कोई सलाह 
गवर्नरों को दें भी तो गवर्नर उस सलाह को मानने के लिए बाध्य 
होंगे ? इसलिए प्रथम श्रेणी के अधिकारों के बारे में ब्रिटिश सरकार की 
फ़िलहाल यही नीति समझनी चाहिए कि पहले तो गवर्नर उनके प्रयोग के 
बारे में आमतौर पर सिनिस्टरों से सलाह लेंगे ही नहीं, और यदि लेंगे भी 
तो बे उसे मानने के लिए बाध्य न होंगे । दूसरी श्रेणी के अधिकारों के बारे 
में, अर्थात्‌ उन अधिकारों के बारे में जिनमें मदर्नेरों को अपने विवेक' से 
काम लेने के लिए कहा गया हूँ, यह तो निश्चित ही हैँ कि गवर्नर 
मिनिस्टरों से सलाह लेने के लिए वाध्य हैं और मिनिस्टरों को भी सऊाह 
देने का अधिकार है, छेकिन, जहाँतक उस सलाह के सानने न मानने 
का,सवाल है, आदेश-पत्रों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया हैँ कि यदि 
गवर्नर उपयुक्त समझें तो वे उस सलाह के ख़िलाफ़ भी काम कर सकेंगे । 
शेष सव अधिकारों के बारे में भो, अर्थात्‌ उन अधिकारों के बारे में 
जिनमें फेवल गवर्नर! शब्द का प्रयोग किया गया हैं, यह बात स्पष्ट 
ही हैँ कि गवर्नर कअ्षपने मिनिस्टरों से सलाह लेने के लिए वाब्य हैं 
भीर मिनित्दरों को सलाह देने का अधिकार हैँ । जहाँतक उस सलाह 
को मानने न मानते का सवाल हैं, एक्ट और आदेदा-पत्रों को पढ़कर 
यही निष्कर्ष निकलता हैँ कि आमतौर पर गवर्नर इन मामलों में अपने 


/ पिनित्टरों की सलाह पर चलने के लिए वाध्य होंगे; लेकिन जब वे यह 


समझें कि मिनिस्टरी को सलाह पर चलने से वे अपनी 'सख्ास ज़िम्मेदा- 


गवनरों के अधिकार 


रियो का पालन करने में समर्थ न होसकेंगे, तब वे अपने मिनिस्टरों की 
सलाह के खिलाफ़ भी कास कर सकेंगे । 
इस सिलसिले में यह जानना अत्यन्त आवश्यक हैं कि इस बात का 
फ़ैसला करने का कि अपने अधिकारों के प्रयोग में किस समय गवर्नर 
अपने मिनिस्टरों की सछाह पर अमल करेगा और 
किस समय नहीं, एकमात्र अधिकार गवर्नर को 
ही दिया गया है और उसका निर्णय इस विषय में अन्तिम होगा ।! 
इसका मतलब यह हुआ कि यदि मिनिस्टर, घारा-सभा या जनता यह 
समझें कि गवर्नर अपने मिनिस्टरों की सलाह के ख्िलाफ़ अमर करके 
अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उनके हाथ में कोई ऐसा 
ज़रिया नहीं जिससे वे गवर्नर को मिनिस्टरों की सलाह पर'असल करने 
के लिए बाध्य कर सकें । फ़ेडरलू कोर्ट, हाईकोर्ट या कौर कोई अदालत 
इस सामले में कोई दखल नहीं देसकती । एक्ट में तो यहाँतक कहुडाला 
गया हैँ कि कोई भी अदालत इस बात की तहुक्कीकात तक नहीं कर 
सकती कि मिमिस्टरों ने किसी मामले में गवर्नर को क्या सलाह दी ।* 
एक्ट की धारा ५४ में गवर्नर को अपनी मर्जी और “विवेक” वाले 
अधिकारों के प्रयोग में यदि किसोके मातहत किया गया हैं तो केवल 
, चाइसराय के | एक्ट की धारा ५४ के अनुसार, 
“जहाँतक गवर्नर के अपनी सर्जी के और अपने 
विवेक के अधिकारों का सवाल हूँ, प्रत्येक प्रान्त का गवर्तेर बाइसराय 
के मातह॒त रहेगा और उसे चाइसराय की उन सब आज्ञाओं का पालन 
करना पडेगा जो उसे वाइसराय अपनी मर्जी! से दे; लेकिन वाइसराय 


अदालतों का दखल 


हस्तक्षेप का हक़ 


१. गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट; धारा ५०, उपधारा ३ । 
२. ग्रवमेंग्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट; धारा ५१, उपधारा ४। 
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कोई भी आज्ञा देते समय इस बात की तहक़ीकात कर लेगा कि वह 
सम्राद्‌ द्वारा ज्ञारी किये हुए किसी आदेश-पत्र के छिलाफ़ तो ऐसी आज्ञा 
नहीं दे रहा है ।” और चूँकि एक्ट की धारा १४ और ३१४ के अन्तर्गत 
वाइसराय अपने अधिकारों के प्रयोग में स्वयं भारत-मन्त्री के मात्तहत 
होगा, ब्रिटिश सरकार प्रान्तीय मामछों में जब चाहे तब भारत-सन्त्री, 
वाइसराय और ग्रवर्नरों के जरिये आसानी से हस्तक्षेप कर सफेगी । 


गवर्नेर, चाइसराय, भारत-सन्त्री और ब्निटिश सरकार के अधिकारों 
के उपर्युक्त क़ानूनी विइलेपण से यह बात स्पष्ट हैँ कि ब्रिटिश पा्लंसेण्ट 
ने प्रान्तीय स्वराज्य का जो ढाँचा नये एक्ट के द्वारा तैयार किया हूँ 
उसकी सफलता एकमात्र इस ढात पर निर्भर हैँ कि गवर्नर, चाइसराय, 
भारत-मन्त्री और ब्रिटिश सरकार मिनिस्टरों को वास्तव सें किस हुद 
तक जनता की मर्जी के माफ़िक काम करने देते हैँ। अगर ब्रिदिया सरकार 
चाहे तो गवर्नेरों के सारे अधिकारों का प्रयोग मिनिस्टरों पर हो छोड़ 
दे और अगर वह चाहे तो मिनिस्टरों के मार्ग में पय-्णण पर रोडा 
अटकाने के लिए गवर्मरों को आदेश देदे। चूंकि प्रान्तों में गवर्नरों को 
ही सारे क़ानूनी अधिकारों का केन्द्र थताया गया हैँ और मिनिस्टर केवल 
उसके सलाहकार हूँ, और चूंकि गवर्नर अपने अधिकारों के प्रयोग में 
वाइसराय और भारत-मन्त्री के मातहत हैं, इसलिए ब्विढ्शि सरकार के 
प्रान्तीय मामछों में हस्तक्षेप करने के अधिकारों में कोई क़ानूनो भदचन 
किसी हालत में पद ही नहीं सकती । किस समय मिनिस्टदरों को कितने 
अधिकारों को अमल में छाने का अधिकार और अवसर प्राप्त होगा, इसका 
फंसल्ग एकमात्र ब्रिटिय सरकार, भारत-मन्त्रो, वाहसराय और गवर्नरों की 
मर्जी पर निर्भर हे । एक्ट में मिनिस्टरों फे अधिकारों का तो कहीं वर्णन 
ही नहीं हैं; उसमें जहाँ-कहों वर्णन है वहाँ गवर्दरों के अधिकारों का ही 
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है। मिनिस्टरों को जो कुछ भी स्थिति प्राप्त है वह केवल गवर्नर के 
सलाहकार होने की वजह से ही है । 

शासन-कार्य को आजकल आमतौर पर तीन मुख्य विभागों में बाँटा 
जाता हँ-- (१) क्रानून-निर्माण, (२) शासन, और (३) न्याय । इनमें 
पहुला विभाग क़ानून बनाता हैं, दूसरा उनपर 
अमल करता और कराता है, और तीसरा उनका 
भंग करनेवालों यानी अपराधी के दण्ड का निर्णय 
और क़ानून की व्याख्या करता है । 

इनमें जहाँतक प्रान्त के शासन और क़ानून-निर्माण विभागों का 
सम्बन्ध है, गवर्नर को उनके ऊपर अकथनीय और अवर्णनीय अधिकार 
दिये गये हैं; लेकिन जहाँतक प्रान्त के न्‍्याय-विभाग का सम्बन्ध है; 
बहु आमतौर पर गवर्मर के हस्तक्षेप से मुक्त होगा । प्रान्तीय हाईफोर्ट 
ज्यादातर गवर्न र-जनरलू और ब्रिटिश सरकार के मातहत होंगे। अतः 
हम पहुले गवर्नर के उन अधिकारों का हो वर्णन करेंगे जिनको वह प्रान्त 
के रोजमर्रा के झासन में प्रयोग कर सफेया गौर साथ हो उसके न्याय- 
विभाग सम्बन्धी कुछ अधिकारों पर भी प्रकाश डालेंगे । गवर्मर के उन 
अधिकारों का वर्णन जिनका प्रयोग बह प्रान्त के क़ानून-निर्माण विभाग 
यानी प्रास्तीय धारा-सभाओं के सम्बन्ध में कर सकेगा, इसके वाद किया 
जायगा । और सबसे अन्त में गवर्नर के कुछ ऐसे क़ानून-निर्माण सम्बन्धी 
तथा अन्य अधिकारों का-वर्णन करेंगे, जिनका प्रयोग वह केवल विशज्ञेष 
परिस्थितियों में कर सकेगा । 


शासन-कार्य के 
तीन विभाग 


रोजमर्य के शासन में गवर्नर का स्थान 


एक्ट की घारा ४९ में गवर्नर को प्रान्त के रोजमर्रा के शासन का 
केर् बताया गया है । प्रान्तीय शासन से सम्बन्ध रखनेवाले जितने 
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भी अधिकार हैं उनका प्रयोग गवर्नर के मास पर ही होगा। लेकिन इसी 
घारा सें साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि 
प्रान्तीय धारा-सभा चाहे तो एक्ट पास करके 
मातहत अधिकारियों, अदालतों और स्थृनिसिपल 
संस्थाओं को भी प्रान्तोय शासन-सस्वन्धी अधिकार दे सकती हेँ। मगर 
प्रान्तीय धारा-सभा के प्रत्येक एक्ट के लिए गवर्नर या वाइसराय की 
मंज्री आवश्यक है, इसलिए अगर गवर्नेर यथा चाइसराम यह समझें कि 
मातहत अधिकारियों को अमुक अधिकार देना उपयुक्त नहीं है तो वे 
घारा-सभा के उस एक्ट को सासंजूर कर सकते हें ६ 


रोज़मर्रा के शासन 
का केन्द्र 


प्रान्त के रोजमर्रा के शासन में आमतौर पर गवर्नर के ऐसे अधिकार 
बहुत कम हैं जिनमें वहु 'अपनो मर्ज्ी' से काम कर सके और अपने 
मिनिस्टरों की सलाह लेने के लिए बाध्य न हो। लेकिन प्रान्त के 
रोज़मर्स के शासन में ऐसे अधिकारों का नम्वर काफ़ी ज्यादा है जिनमें 
उसे अपने विवेक से काम लेने के लिए कहा गया हैं; अर्थात्‌ वे अधि- 
कार शिनमें वह अपने मिनिस्टरों को सलाह लेने के लिए तो बाध्य 
होगा लेकिन मानने के लिए नहीं । ओर सबसे ज्यादा नम्बर गवर्नर के 
उन अधिकारों का हैँ जिनमें केवल गवर्नर शब्द का प्रयोग क्रिया गया हैं 
ओर जिनमें बहु न फेचछ अपने मिनिस्टरों की सलाह लेने के लिए बल्कि 
उसे मानने के लिए भी बाध्य होगा, चशतें क्वि बहु यह न समझे कवि ऐसा 
करने से उसकी खास ज़िम्मेदारियों' के पालन में बाधा पड़ती है। 

पहले हम गयनरों को उन खास जिम्मेदारियों! का वर्णन करेंगे 
जो प्रत्येक प्रान्त के गवर्तर के लछिए एकसो हें । 
एक्ट को धारा ५२ के अनुसार, ये खास ज़िम्मे- 
दरिया इस प्रकार हैः-- 


खास डिस्मेदारियाँ 


गवर्नरों के अधिकार ण्ण्‌ 


८ (१) प्रान्त या उसके किसी भाग के अमन व चेन को हर भयंकर 
खतरे से बचाना ! 

(२) अल्पसंख्यक जातियों के वाजिब हितों की रक्षा करना । 

(३) वर्तमान तथा भूतपूर्व सरकारी नौकरों और उनके आश्रितों के 
उन अधिकारों की जो एक्ट द्वारा या एक्ट के अन्तर्गत उनको दिये 
गये हैं या उनके लिए क़ायम रकक्‍खे गये हें, और उनके वाजिव हितों 
की रक्षा करना । 

(४) ब्रिटिश हितों के प्रति भेदभाव-पूर्ण व्यवहार को रोकना । 

(५) प्रान्त के उन क्षेत्रों के अमन व सुशासन की रक्षा करना जो 
एक्ट के अन्तर्गत अर्थ॑-बहिगत क्षेत्र घोषित किये गये हैं । 

(६) किसी भी भारतीय रियासत के अधिकारों की और उसके 
नरेश के अधिकारों व श्ञान-शौकत की रक्षा करना । 

(७) उन आज्ाओं का पालन करता जो वाइसराय क़ानूनन अपनी 
मर्ज! से गवनेर को दे । 

इनके अलावा सध्यप्रान्त और वरार के गवनेर की यह एक और 
खास जिम्मेदारी होगी कि प्रान्त की आय का एक उचित भाग बरार में 
या बरार के लिए व्यय हो । इसी प्रकार सिन्ध के गवर्नर की यह 
एक और खास ज़िम्मेदारी होगी कि सक्‍्खर की नहर-पोजना पर ठीक 
ठरह से अमल होता रहे । 

जिन-जिन प्रान्तों में बहिगंत-क्षेत्र क्रयम किये गये हें उन प्रान्तों 
के गवर्नरों की एक और ख़ास ज़िम्मेदारी इस बात को देखने की 
होगी कि वहियगंत-क्षेत्रों के झासव में, जो आमतौर पर सिनिस्टरों 
के अधीन न होंगे, मिनिस्टरों के और .किसी काम की वजह से वाघा तो 
नहीं पड़ती । ब्रिटिश सरकार को इन क्षेत्रों के झशसन की इतनी फ़िक्र है 
कि उससे केवल इन क्षेत्रों के शासन को ही मिनिस्टरों के अधिकार-क्षेत्र 


पद भारत का तया शासन-विधान 


से बाहर नहीं कर दिया, बल्कि गवर्नर को ख़ास ज़िम्मेदारी के रूप से यह 
अधिकार भी दिया हैं कि श्ञेष प्रान्त के शासन में मिनिस्टरों की किसी 
कारंबाई से इन क्षेत्रों के शासन में कोई वाघा पडे तो वहु मिनिस्ठरों की 
सलाह पर अमल न करे। इसी प्रकार जिन प्रान्तों के गवर्तरों को खास 
गवर्नर-जनरल के एजेण्ट की हैसियत से कुछ फ़ज्े अदा करते पडेंगे उन 
प्रान्तों के गवर्नरों की इस बात के देखने की एक और ख़ास ज़िम्मेदारी 
होगी कि उन फ़र्जों के अदा करने में मिनिस्टरों के किसी काम से कोई 
बाघा तो नहीं पड़ती। उदाहरणार्थ, पश्चिमोत्तर सीमापान्त के चवर्दर को 
गवर्नेर-जनरल के एजेण्ट की हँसियत से कबीली इलाक़ों (7८0०) ४८४५) 
के बारे में कई फ़तें अदा करने होंगे और इन मामलों में सिनिस्टरों 
का कोई दखल न होगा। लेकिन अगर सोमाप्रान्तीय मिनिस्टर अपने 
अधिकार-क्षेत्र में रहते हुए भो कोई ऐसी कार्रवाई करने रूगें जिससे 
गवर्नर को इन इलाक़ों-सम्बन्धी अपने फ़र्ज अदा करने में कोई बाधा 
पड़े, तो उसे भमिनित्टरों को कारंबाई पर प्रतिवनन्‍्ध हूगा देने का 
अधिक्वार होगा । 


इन सास जिम्मेदारियों के बारे में यह बात जानना आवश्यक हूँ 
दि ये इतनी अस्पप्ट भाषा में है ओर इनका क्षेत्र इतना व्यापक रबखा 
गया है झ्ि गयर्नर जब चाहे तब इनके बहाने मिनिस्टरों के काम सें 
रोडे अटका सकता है, वर्योकि बहु अपनी इन ख्ास जिम्मेदारियों के 
पालन में भारतोय या प्रान्तीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर 
गये र-मनरल और नारत-मन्त्री के क्षरियें प्रिटिश सरकार और ब्रिधियव 
पादमेण्द के प्रति उत्तरदायी हंग। और इसलिए ब्रिटेन के हितों में 
ही इनठझ्य प्रयोग फझरेंगा। इनकी योजना का वास्तविक उद्देश्य भी यही 
मासूम पड़ता हू । स्पप्दतः इनमे: ज़रिये हिटिश सरकार ने विभिन्न हितों 


गवर्नरों के अधिकार ५३ 


को संरक्षण देने का प्रयत्त फिया है, ताकि मिनिस्टर उन हितों को कुछ 
, नुकसान न पहुँचा सकें। रोक्षमर्रा के शासन में यही उद्देश्य गवर्नर के उन 
अधिकारों का हैं जिनको एक्ट में गवर्नर की मर्जी और विवेक पर 
छोड़ा गया है। लेकिन जहाँ गवर्नर की खास जिस्सेदारियों का उद्देश्य 
विभिन्न हितों को एक प्रकार का आम संरक्षण देना है, गवर्नर के इन 
विशेषधालिकारों का उद्देश्य कुछ खास हितों को और भी खासतौर से संर- 
क्षण देना है । हम अब इन्हों अधिकारों और संरक्षणों का वर्णन करेंगे । 

गवर्नर पर सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा 
फरने की जो खास शिम्मेदारी' रक्खी गई हैं, उसके सहारे गवर्नर आल- 
इण्डिया सॉविस के अफ़सरों' के अधिकारों और 
हितों की पूर्ण रूप से रक्षा कर सकता हुं; लेकिन 
ज्िटिश सरकार और पार्लमेण्ट को इन अफ़सरों के अधिकारों, प्रभाव 
भौर स्थिति को पहुले के ही समान बनाये रखने की इतनी फ़िक्र है कि 
उसने एक्ट में गवर्मरों को और स्पष्ठ रूप से यह आदेश दिया है कि 
जब कभी इनका कोई मामला पेश हो तब गवर्नर खुद भी अपने विवेक! 
का उपयोग करे। इसका अर्थ यह हुआ कि इत अफ़सरों से सम्बन्ध 
रखनेवाले मामलों में मिनिस्टरों को गवर्नर की स्वीकृति के बरग्गैर कोई 
हुक्म जारी करने का अधिकार न होगा, जेसा कि एक्ट की धाराओं से 
स्पष्ट है । ह॒ 

धारा २४६ (२) के अनुसार इन अफ़सरों को नियुक्ति और तबा- 

१. आल-इण्डिया सविस के अफ़सरों से तात्पय्य उन अफ़सरों से है 
जिनकी नियुकित सीधी भारत-मन्‍्त्री द्वारा होती है । यह ध्यान रहे कि 
प्रान्तीय स्वराज्य', के अन्तगेत भी इण्डियन सिधिक सर्विस, इण्डियन 


पुलिस सविस और इण्डियन मेडिकल सर्विस के अफ़सरों की भर्ती यथा- 
वत्‌ भारत-मन्त्री'हांरा ही होती रहेगी । 


आलू-इण्डिया सविस 


ण्ट भारत का नया गञासन-विवान 


दले के लिए गवर्नर को अपने विवेक से काम लेने का अधिकार होगा। 
इसका साफ़ अर्थ यह हुआ कि इन अफ़सरों की नियुक्ति और तबादलों 
के हरेक मामले में मिनिस्टरों को गवर्नर से मंजूरी लेनी पडेगी। धारा 
२४७ (२) के अनुसार इन अफ़प्तरों की तरक्की वगैरा के क्रागज़ात 
और तीन महीने से ज्यादा की छुट्टो की दरख्वास्तों को गवर्नर के पास 
भेजना पडेगा | उदाहरणार्य, यदि मिनिस्टर किसो सिधिलियन की तीन 
सहीने से अधिक की छुट्टी मंजूर न करें तो उन्हें इसके लिए गवर्नर को 
राजी करना पडेगा। इसी धारा के अन्तर्गत मिनिस्टर ऐसे किसी अफ़तर 
को बिना गवर्नर की मंजूरी के मोअत्तिल भी न कर सकेंगे । मोअत्तिल 
हो जाने की हालत में उस अफ़तर को कितना बेतन मिलेगा, इसका फ़ैसला 
भी गधर्नर अपने विवेक से ही करेगा । इसी प्रकार धारा २४८ (२) 
के अनुसार यदि इन अफ़सरों को मोअत्तिली के अछावा कोई और हलका 
दण्ड देना हो, या केवल ताकीद ही करनी हो, तो भी मिनिस्टरों को 
गवर्नर से मंजूरी लेनी पडेगी । वेतन, भत्तों और पेंशनों में कमी भी बिना 
गवर्नर की मंजूरी के नहों की जा सकेगो। यही नहीं बल्कि प्रान्तोय 
सरकार को नेजे जानेवाले आवेदन-पत्नों पर कोई प्रतिकूल आज्ञा भी 
मिनिस्टर गवर्नर फी मंजूरी घिना नहीं दे सेंगे। 

ये सब नियम उन अफ़सरों पर भी छागू होंगे (१) जो फ़ोज के 
अफसर हों केक्किन प्रान्तीय सरकार फे मातहत काम करते हों था (२) 
जो उन जगहों पर नियुवत क्रिये जाये जो आमतौर पर आहू-इण्टिया 
सबिस के अफ़मरों के लिए ही सुरक्षित समझी जाती है । 


आल-इन्दिया सबिस के अफ़सरों के बाद प्रान्त में दूसरा नम्थर उन 


अफसरों झा आता है जो प्रास्तोय यानी प्राधिशघल सबिस के अफ़सर 
गहखाने क । इनफशी भर्तों भशियय में प्रास्तीय सरकारों के हाथ में 


गवर्नरों के अधिकार ५०, 


ही रहेगी, लेकिन भान्तीय स्वराज्य से पहले भर्ती किये गये प्राविशल 
सावस के अफ़सरों फे लिए भी कुछ संरक्षण 
एक्ट में मौजूद हैं। जैसे, घारा २५८ (१) के 
अनुसार प्रान्तीय सविस के अफ़सरों की कोई भी जगह तदतक नहीं तोडी 
जञायगी जवतक कि मिनिस्टर गवनेर से मंजूरी न छेलें । दूसरे शब्दों में, 
१ अप्रैल १९३७ से पहले नौकर हुए प्रान्तीय सबिस के अफ़सरों को कमी 
में तब॒लक नहीं लाया! जर सकेगा जबतक कि खुद गवरर मंजूरी न देदे । 
और, घारा २५८ (२) के अनुत्तार इन अफ़्तरों के वेतन, भत्तों व 
पेंशनों में कोई कमी सिनिस्टर बिना गवर्नर की मंजूरी के न कर सकेंगे 
और इनके आवेदन-पत्रों पर भी कोई प्रतिकूल आज्ञा मिनिस्टरों द्वारा 
बिना गवर्नर की संजूरी के नहीं सुनाई जा सकेगी । 


प्रान्तीय सविस 


पुलिस के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पुलित्त-विभाग के 
ऊपर मिनिस्टरों के अधिकारों और उत्तरदाधित्व को और भी कंम कर 
दिया गया है । उदाहरणार्थ, घारा ५६ के अन्तर्गत 
गवर्नर को यह आदेश दिया गया हैं कि जब कभी 
पुलिस-विभाग सम्बन्धी क़ायदों सें, जो पुलिस से सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न- 
भिन्न एक्टों के अच्तर्गत प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं, 
तब्दीली करने का प्रस्ताव किया जाय तो, जहॉतक उन कायदों का 
पुलिस के संगठन और अनुशससन से ताल्‍लुक हो, गवर्नर अपने चिवेक से 
फास ले। दूसरे शब्दों में इसका स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि जब कभी 
पुलिस के संगठन और अनुशासन से सम्बन्ध रखनेवाले क्रायदों में 
मिनिस्टरों द्वारा तब्दीलो की जायगी, तो - गवर्नर स्वभावतः अपने 
भिनिस्टरों की बनिस्वत पुलिस के इन्सपेक्टर-जनरल की सलाह की, जो 
सम्भवत : एक अंग्रेज होगा, ज्यादा क़द्र करेगा । 


पुलिस 


६० भारत का नया शासन-विधान 


इस मामले में बिलकुल अंधेरे में रक्खा जायगा। स्पष्ट ही यह बडी विचित्र 
बात हैं। क्योंकि मिनिस्टरों से जहाँ एक ओर क़ानून और व्यचस्था को 
क्राय्म रखने और आतंकवादी प्रवृत्तियों का दमन करने की आशा की 
जायगो, वहाँ यदि आतंकवाद के दमन के लिए वे यह जानना चाहें कि 
उनको आतंकवादी प्रवृत्तियों के बारे में जो ख़बरें मिलती हैं वे विश्वस्त 
भी हूँ या नहों, तो उनको यह भी न बताया जायगा क्षि इन खबरीं का 


देनेवाला कौन है, हालाँकि उनका ही मातहत अफ़सर इंस्पेक्टर-जनरलू 
पुलिस सब जान सकेगा । 


धारा २७१ के द्वारा जज व मजिस्ट्रेट और दूसरे ऐसे उच्चाधिकारियों 
के लिए जो प्रान्तोध सरकार या प्रान्तीय सरकार से भी ऊँची किसी सत्ता 
(जैसे कि भारत-सरकार या भारत-मन्त्री) की 
स्वीकृति बिना अपनी जगहों से नहीं हटाये जा 
सकते, यह एक विद्येप संरक्षण और रवखा गया हूँ कि यदि सरकारी काम 
फे दौरान में वे कोई जुर्म घा अपराध करें तो उनपर कोई भो फ़ीज्ञदारी 
मुकदमा तबतक नहीं चलाया जासकता जवतक कि गवर्नर अपने 


दचमा[धिकारी 


विवेक' हारा उत्तकी मंजूरी न देदे । “अपने विवेक से ही गवर्नर यह भी 
निईचय पारेगा कि यदि मक़दमा चलाने की अनुमति दी जाय तो मकदमा 
क्रिस अवालन में शरीर फ्रिस प्रदार सअलेगा । और यदि किसी सरकारी 
यम के मसिडसिल्े में हम अधिकारियों पर कोई दीवानी दावा दायर 
होजाय कौर उस दावे में इसे हजाता देना पे, तो गवर्नर अपने विवेक 
दोरा सरकरी सजाने से बड़ हर्नाना दिखा सकता हैं 


जबगे प्िद्विशथ सरकार था भारत पर अधिवत्य हुआ है, तभीसे 
परम भारत है बक-बटे अमोर-उमरात्रों को अंग्रेज़ी सत्ता फे धति स्पर- 
रत 


को दबाने में मदद देने की बज़ से बहुत 


2९ ५॥ 


श]दाह़ी दिखने भोर सदर 
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गसवरनरों के अधिकार हा 


सी जागीरें घगैरा इनाम में दी थीं। इन जागीरों को पानेवाले स्िटिश 
भारत में भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हैं । कहीं 
वे जागीरदार कहलाते हें तो कहीं ताल्लुक़दार, 
इनासदार, बतनदार या साफ़ीदार । इनके अधि- 
कारों की रक्षा के लिए एक्ट को धारा ३०० के अस्तर्गत यह नियम बनाया 
गया है कि ऐसा कोई भी हुक्म जो इन व्यक्तियों के जागीर-सम्बन्धी 
अधिकारों और रिआयतों के विरुद्ध हो, तबतक नहीं दिया जायगा जब- 
तक कि गवर्नर अपने विवेक' से ऐसा करने की इजाज्ञत न देदे । संक्षेप 
में, अकेले सिनिस्टरों को यह अविकार न होगा कि वे गवर्नर की मंजूरी 
के बिना जागीरदारों और ताल्लुक्ेदारों आदि का थोड़ा भी बालू बाँका 
क्र सकें या उनसे उनकी जागीरें वर्गरा छीन सकें । 


पुराने महाराजाओं और नवाबों व उनके वारिसों को जो पेंझनें 
प्रान्तोय सरकारों द्वारा अभीतक दी जाती रही हैं उनके लिए भी धारा 
३०० के अन्तर्गत्त यह नियम बनाया गया है कि 
उनमें न तो कोई कमी की जा सकेगी और 


नहीवे बन्द की जा सकेंगी, जबतक कि गवर्नर अपने विवेक' से 
अनुमति न दे दे । 


जागीरदार और 
ताहलुक़ेदार 


नवावों की पेंशने 


सरकारी खजानों में सरकारी रुपया किस प्रकार जमा किया जाय, 


, किस प्रकार निकाला जाय और रुपये की हिफाजञत वग्गैरा के लिए किन 


नियमों कां पालन किया जाय, आदि सब बातों 
के बारे में क़ानून-क्ायदे ख़नाने का अधिकार भी 
सिनिस्दरों और धारा-सभाओं को नहीं दिया गया है । इन मामलों के 
लिए भी गवर्नर को 'अपनए विवेक! काम सें लाने का अधिकार होगा। 


हाईकोर्टो का खर्चा मंजूर करने के लिए भी गवर्नर को अपने 


सरकारी खजाने 


्। भारत का नया शासन-विधान 


विवेक' से काम लेने का अधिकार होगा। इसमें जजों के वेतन, भत्ते' 
है .. और हाईकोर्ट के अन्य अफ़्सरों व कर्मचारियों के 
हाईकोर्टों का खर्चा _ 2 उदानें शामिल हैं 
बेतन, भत्ते तथा पेंशनें शामिल हूँ। 

जिन-जिन प्रान्तों में बहिर्गत-क्षेत्र कायम किये गये हूँ उन-उन प्रान्तों 
में वहिर्गत-क्षेत्रों का शासन एकमात्र गवनरों के अधिकार में होगा। 
इनके शासन में गवनेर को “अपने विवेक से ही 
नहीं बल्कि अपनी मर्जी से काम करने का अधि- 
फार होगा । अर्थात्‌ इन क्षेत्रों के शासन में मिनिस्टरों को दखल देने का 
फोई अधिकार न होगा । यही नहीं बल्कि इनके बारे में घारा-सभायें भी 
फोई क़ानून नहीं बना सरऊेंगी । 


ब्रहिमत क्षेत्र 


धारा १२३ के अन्तर्गत यदि बाइसराय फ़बीलों के इलाक़े, सेना- 
विभाग, चैदेशिक विभाग या ईसाई गिरजाघरों से सम्बन्ध रखनेवाले 
अपने अधिकारों और कर्तव्यों फो किसी प्रान्त के 
गवर्नर को अपने एजेप्ट की हैसियत में सौंप दे, तो 
इन अधिकारों का प्रयोग और फरत्तेव्यों का पा८छून गवर्नर अपनी मर्जी 
से ही करेगा। क्षर्थात्‌ मिनिस्दरों को इन मामलों में दखल देने का कोई 
अधिकार न होगा । 


7० जी० जी० 


एयड की धारा ३०६ के द्वारा प्रान्तीय गवर्नरों फो भारतीय अदा- 
खतों के अधिकार-क्षेत्र से बिलकुल मुक्त दर दिया गया हैं। उनके 
ल्िखाफ़ किसी अदाख्त सें न तो फोरई फार्रवाई 
फ्री जा सकती है और न उनके ल्िछाफ़ कोई 
सम्मन, बरारप्ड या और किसी तरह का कोर्ट हुक्‍्मनामा जारी किया 


गवनेर जोर अदाडते 


का ५ 


जा सता 7? ॥ इस प्रद्ार कोर्ई गवर्नर भर्यक्र-से-भयंशर अपराध भी 
बारे सम की उसमे शिदाफ कोई फाननी कार्रवाई भारत को अदासतों 


गवनेरों के अधिकार * ६५ 


ध 


में नहीं को. जासकती और-न उसे गिरफ्तार ही किया जासकता है। 
हाँ, भूतपुर्व गवर्नरों के लिए यह गृंजाइद ज़रूर रवखी गई है कि सम्राद्‌ 
को प्रिवी को सिल की अनुभति से--या यों कहिए कि भारत-सन्त्री या ब्रिटिश 
सरकार की अनुमति से---उनपर भारतीय अदालतों में मुकदमा चलाया जा 
सकेगा। गवर्नर की स्थिति को अदालतों के सामने इतना सुरक्षित कर देने 
का एकमात्र परिणाम यह होगा कि यदि गवर्नर अपने अधिकारों का 
दुरुपयोग भी करे या वह अपने अधिकारों की सीसा के बाहर निकल 
जाय तो भो ऐसी कोई क़ानूनी तरकीव नहीं कि उसे भारत में ऐसा करने 
से रोका जा सके या कोई दण्ड दिया जाय । 

इस प्रकार रोज्षमर्रा के शासन में गवर्नरों को ऐसे अधिकार प्राप्त 
हैं जिनके द्वारा वे अपने सिनिस्टरों की सझाहु लिये बग्रेर या उनकी 
उपेक्षा करके अपनी सनसानी कर सकते हैं । इसी प्रकार फ़ानून-निर्माण 
विभाग यानी प्रान्तीय धारा-सभाओं के सम्बन्ध में भी उन्हें ऐसे अधिकार 
मिले हुए हैँ कि गवर्नेरों के सहयोग के बग्रेर घारा-सभाओं के अधिकार 


शन्यवत हो जाते हैँ, जैसा कि घारा-सभाओं सम्बन्धी आगे के विवेचन से 
सालूम होगा। 


गवर्नर और घारा-सभायें 

- एक्ट की धारा ६२ के अनुसार प्रान्तीय धारा-सभाओं के अधिवेशन 
बुलाना या समाप्त करना और अधिवेशन का स्थान निश्चिचत करना 
.... एकमात्र गवर्नर की 'सर्जी पर है । यदि बह चाहे 

बारा-सभाओं के तो इस सम्बन्ध में अपने मिनिस्टरों की सल के 
अधिनेशर्न इस सम्बर प मनिस्टरों की सलाह तक 
न ले, और सलाह ले भी तो वह उसे मानने के 
लिए वाध्य न होगा । यह तो हुई फ़ानूनी स्थिति; लेकिन व्यवहार में 
गवनेर के लिए यह अक्सर सम्भव न होगा कि इन मामलों में बह अपने 

प्‌ 


घद भारत का नया. शासन-विधान 


मिनिस्टरों की सलाह न रे या उनकी सलाह के ख़िलाफ़ काम करे । 
किर भी यदि क्रिसी वक़्त वह यह मिहचय करले कि इस सोौक़े पर सिनि- 
स्टरों की सल्यह्‌ मानना उचित नहीं है तो उसे अपनी मनमानी करने 
का पूर्ण अधिकार होगा । इसी तरह किसी समय घधारा-सभा के अधिकांश 
सदस्प यह चाहें कि इस समय धारा-सभा का अधिवेशन बुलाया जाय तो 
भी वह उनकी प्रार्थना मानने के लिए वाध्य न होगा । 


गवर्नर के धारा-सभा का अधिवेशन बुलाने न बुलाने के अधिकार 
पर एक पावन्दी ज़रूर है; वह यह कि हरसाल कम-से-फसम एक- 
बार तो धारा-सभा के दोनों भवनों के अधिवेशन बुलाने ही पडेंगे और 
फिसी भवन का एक अधिवेशन समाप्त होने के बाद साल-भर के अन्दर- 
अन्दर फिर उध्ती भवन का दूसरा अधिवेशन युलाना भी ज़्दूरी होगा । 


६२ वो घारा फे अन्तर्गत प्रत्येक प्रान्त फे गवर्नर को अपने प्रान्त 
फी छेजिस्लेटिय असेम्बठी फो उसकी अवधि से पहले भंग फरने फा 
भी अधिकार होगा, यद्यपि मॉण्टफ़ोर्ड्युग की 
भांति अब गवर्नर उसकी अवधि फो बढ़ा नहीं 
सदते । हाँ, फेलिस्फेटिव फौसिलों फे बारे में नियम 
भिम्न है । उन्हें गवर्नर भंग नहीं कर सर्केंगे। घारा-सभा को भंग करने के 
अधिशार को हिन्दुस्तान में क्रिस प्रसार अमल में छाया जायगा, यह अभी 


असेम्बन्दी को भंग 
करने कगा अधिकार 


टीड-टीफ नहीं फटा जा सकता । कांग्रेस फे मंप्रि-यद ग्रहण करने से पूर्व 
कांग्रेस ओर सरकार में गवर्नरों के विशेषात्रिफारों के बारे से जो बाद- 
दियाद घंछा था, उसमें कांग्रेस की ओर से यही कहा गया था कि 
पद्धति पामेम्ट में गबर्नरों फो शेगिनती व्रिद्येषाधिकार दिये डे लेक्रिम 
इस याव का कोई भी बब्दोदस्स नहीं क्रिया गया कि थदि गयनर प्रास्त 
हे मंत्रि-्मगदण भर थारानाभा को मर्जी के विर्द अपने विदशेषाधिकारों 


ञ्है 


गवनेरों के अधिकार द्छः 


का प्रयोग करें तो इस बात का फ़ैसला फंसे हो कि गयर्न्रों का ऐसा 
करना उचित है या नहीं ? काँग्रेस ने इसका यह हल पेश किया था कि 
गवर्मर अपने विशेषाधिकारों को मिनिस्टरों की सलाह के विरुद्ध काम 
में लाने क। निवपयय उसी हालत में करें जब कि धारा-सभा मिनिस्टरों 
के विरुद्ध हो; और यदि धारा-सभा भिनिस्टरों का साथ देती हो, तो दे 
अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग तभो करें जब फि उन्हें यह विद्वास हो 
कि धारा-सभा को भंग करके और नया चुनाव करके जो नई घारा-सभा 
बनेगी बह गवर्नर का साथ देगी । ब्रिटिश सरकार और भारत-मंत्री ने 
काँग्रेस की इस सोधी-सी माँग को न मानकर इस बात को प्रत्पक्ष सिद्ध 
कर दिया है कि वह भारत के मिनिस्टरों और धारा-प्रभाओं को चास्त- 
विक ज़िम्मेदारी सौंपने के लिए तेयार नहीं है । 


घारा- ६३ उपयवारा १ के अनुसार, “गवर्मेरों को 'अपनो मर्जी से 
प्रान्तीय धारा-सभा के दोनों भवनों में या उनको संयुवत वेठक में, और 
'यदि उंस प्रान्त में केवल एक भवन हे तो उस 
भवन में, भाषण देने का अधिकार होगा और इस 
उद्देश्य से वह सदस्यों को उपस्थित होने का आदेश भी दे सकेंगे । और 
धारा ६३ उपघारा २ के अनुसार, “गवर्नर को अंपनी मर्जी से धारा- 
सभी के दोनों भवनों को, और यदि उस प्रान्त में केचलछ 'एक भवत्र है तो 
उस भवर्न को, ऐसे बिलों के बारे में जो उत्त भवनों में पेश हैँ या और 
किसी बात के बारे में, सन्देश भेजने क! अधिकार होगा और जिस भवन 
को इस प्रकार का सन्देश भेजा जाथगा उस भवन का यह ॒फ़र्ञ होगा 
कि-वह जल्दी-से-जल्दी- उत्त बात पर विचार करे जिसके लिए कि सन्देश 


भाषण और सन्देश 


, में निर्देश किया गया हो ४”  ' 


घारा-सभा के भदनों को सन्देश भेजने के अधिकार क॒ए प्रयोग किस 


जड़ सजमऊ 


श्र 


८ भारत का नया शासन-विधान 


सरह किया जायगा, यह ठोक-डीक कहना अभी सम्भव नहीं हैँ; लेकिन 
इसका कुछ उल्लेश ज्वाइण्द पालंमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट में मिलता 
है, जिसमें फहा. गया है कि “यदि घारा-पभायें ऐसा फ़ानून पास करने 
की फोशिश फरें जिससे हिन्दुस्तानो ईसाई आदि अल्पसंख्यक ज्ञार्तियों के 
हितों को नुक़सान पहुँचने की सम्भावना हो, तो गवर्नर घारा-सभा फो 
सन्देश भेजकर पहलेसे ही यह जता देने फा अधिकारी होगा कि धारा- 
सभा उस क़ानून को पास भी फर देगी तो भी चह उस बिल फो अपनी 
मंजूरी नहीं देगा ।* 
घारा-सना फे भवनों फो सन्वेश हारा आदेश भेजने के अलावा 
शएुफ्ट को घारा ८६ उपधारा २ के अनुसार, “यदि गवनर अपनो मर्ज से 
3 कप ह यह तसदीक फरदे कि ऐसे किसी बिल पर धारा- 
कार सभा में घाद-विवाद होने से, जो धारा-सभा में 
या तो पेश होचुका हो या जो पेश किया जाने- 
बाला हो, या क्रिप्ती थिद्व फी किसों सास धारा पर बाद-विवाद होने से, 
या छिसी बिल में फिये जानेवाले छिसी एास संशोघन पर याद- 
विवाद होने से, गवर्नर ो उस दास लिस्मेदारों के पालन में बाधा 
पदतो हूं जो उसे प्रास्त के अमन व खेल यो बनाये रखने के छिए दीगई 
है, तो उसे अपनी मर्जी से उस बिल, पारा या संशोधन पर बाद-विवाद 
को रोझ देने फा अधिशार होगा और उसकी आशा फो सानता सबका 


ब्द्ाक फ़ोगा हा 
«४ ६4 ह.4 [] 


“गवर्मरों के अधिकार * ६९. 


तक नहों करेगा जवतक कि उसे इस बात का विश्वास ने होजाय कि 
उस बिल,' घारा या संशोधन पर सार्वजनिक रुप से घाद-विवाद होने 
मात्र से ही प्रान्व के असत व चैन में खडल पड़ने फी आशंका होगी। 
लेकिन राजनैतिक उयल-पुयल् के समय राजनैतिक प्रवनों पर वाद-विचाद 
रोकने को दृष्टि से इस अविकार का प्रयोग नहीं किपा जापगा, इसकी 
कोर्ई गारण्टी नहीं है । 


प्रास्तीय धारा-सभा द्वारा पास किये गये प्रत्येक बिल के एक्ट बनने 
के लिए पहले गवर्नर की मंज्री की क्रूरत होती है। गवर्मेण्ट ऑफ़ 
इण्डिया एक्ट की धारा ७५ के अनुसार, घारा-सभा 
के बिलों को मंजूर या नामंजूर करना गवर्नर की 
मर्जी! पर है, या वह चाहे तो उसे वाइसराय की 
भंजूरों के लिए भी रख सकता है। अलवत्ता, जब गवर्नर द्वारा मंजूरी 
मिल जानें पर फिर वाइसराय की संजूरो की ज़रूरत नहीं होगी, जैसा 
कि मॉण्टफ़ोर्ड-युग में होता या। इन अधिकारों के अलावा गवर्नर को 
अपनी मर्जी से किसी भी विल को प्रान्तोष घारा-सभा के भवनों में 
इस प्रार्थना के साथ वापस भेज देने का भी अधिकार होगा कि धारा- 
सभा के भवन उस बिल पर या उसकी ख्ास-ख्ास धाराओं पर पुर्तावचार 
करें या उसमें सुझाये गये संशोधन मंजूर करलें। विल जब इस प्रकार 
वापस होजायगा, तो धारा-सभा के भवनों को उसपर गवर्नर के सन्देश 
के मृत॒बिक विचार करना राज़िमी होगा । 


घारा-सभा के बिलों 
की मंजूरी 


बिलों को मंजूर या सामंजूर करते के बारे में गवर्नरों को आदेश- 

पत्रों के द्वारा भी कुछ ख्लास हिदायतें दी गईं हैं। आदेश्ष-पत्रों के 
१६वें परे में कहा गया है, कि “इस घात का निर्णय करने में कि हमारा 

- गवर्नेर हमारे नाम पर किसी बिल को मंजूर करेगा या नामंजूर, हमारा 


३० भारत का नया शासन-विधवान 


गवनेर इस बात फो देखने फा खास खयाल रकखेगा। कि उस बिल का 
उन ख़ास ज्िस्मेदारियों' पर, जो एक्ट द्वारा उस- 
को दो गई हूँ, फैता असर पड़ता हैँ। लेकिन इसका 
यह मतलब नहीं कि वह ओर किसी दिता पर, 
जो उसे आवश्यक भर उपयुक्त प्रत्तोत हो, किसी बिल फो नामंजूर नहीं 
कर सकता । फिसी भी बिक को नामंजूर फरने का उसे पुरा अधिकार 
होगा ।” और ज्वाहण्ट पालंमेण्टरी कमेदी फे अनुस्तार, “गवर्नेरों फे ये 
अधिझार वास्तविक होंगे, ओर जब भी कभी इनकी आवश्यकता होगी 
तभी गवर्नर इनका प्रयोग फरेंगे 7 


आदेश-पत्रों की 
हदायतें 


आदेश-पत्रों पे १७वें परे फ्े द्वारा गवर्नर फो और भी कई प्रकार फे 
बिछों फो मंजूर न फरने फा खासतीर पर आदेश दिया गया है । गवर्नर 
फो इन घिछों को बाइसराय की मंजूरी के लिए भेंगना होगा, और बाइस- 
राय पे उन्हें सम्राद्‌ यानी प्रिटिश सरफार फी मंजूरी के छिए भेजना 
होगा । में बिल निम्न प्रकार हैँ :-- 

(अ) जो पार्ंमेप्ट फे किसी ऐसे एक्ट में संध्रोधन फरते हों, था 
उसके मिगद हों, जो ब्रिटिदा भारत में जारी हो; 

[म)लजो घयर्नर को राय में हाईफोर्दों ऐ प्रभाव को दस फरते हों; 

(स) जिन बारे में गयर्नर यह समझे कि उसके द्वारा प्लिश्ेन के 
प्रति भेदभादपूर्ण दस्यगार ने की सम्मायना ६; 

(व) जिले यारे में गयनेर याए समझे कि थे एक्ट फी सम्पलियारण- 
दिरोधी पाराईएं पे विरद्ध हाते |; 


(०) दिन दारा एमॉवार्ों के दादमी सरशोयर्तल में कोई चरियर्सस 


या उशछा ॥पा दिया साय । 


>> ध्ड मकिन्क 
2ै >> शशचतएट धाहरचाहरा रापणर 
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गवर्नेरों के अधिकार ७१ 


मअध्यप्रान्त व वरार के गवर्मर को एक सास -हिदायत आदेश्ा-पत्र 
हारा इस बात की दीगई है कि जब कभी वह भध्यप्रान्त व बरार की 
घारा-सभा के ऐसे किसी बिल को मंजूर करे जो वरार में भी लागू हो, 
तो उसे इस बात की घोषणा करनी होगी कि उसने उस बिल को सम्राद 
और निज्ञाम हँदराबाद के बीच घरार के सम्बन्ध में हुए इकरारनामे के 
फलस्वरूप ही छाग्र किया हैँ । * 


' गवर्नरों को केवल यही अधिकार नहीं है कि दे प्रान्तीय धारा-सभाओं 
के बिलों की मंजूरी दें या उन्हें नामंज््र करें, वल्कि कई प्रकार के बिलों 
पर तो उनकी पूव्व-अनुमति मिले बिना प्रान्तीय 
घारा-तभा के किसी भवन सें विचार भी नहीं हो 
सकता । उदाहरणार्थ, एक्ट की घारा १०८ उपघारा २ के अनुसार, जब- 
तक गवर्नर अपनी सर्जी' से पहले अनुमति न देदे तबतक धारा-सभा के 
किसी भी भवन 'में निम्न प्रकार के बिलों या संशोधनों पर विचार भी 
नहीं होसकता 


पूर्व -अनुमति 


' (अ) जो गवनेर के किसी एक्ट में संशोधन करते हों या उसके 

विरुद्ध हों । 

(ब) जो गेवनेर के किसी आ्डिनेंस में संशोधन करते हों घा उसके 
विरुद्ध हों 

(स) जो पुलिस से सम्बन्धे रखतेवाले किसी एक्ट में संशोधन 
करते हों या उसके विरुद्ध हों । 

अलावा इंसके किसी, बिल पर विचार करने की पुर्व-अनुमति देदेने 
का यह मतलब नहीं है कि गदनेर बाद में भी उसे मंजूर करने के लिए 
वाध्य होंगे। पूर्व-अनुमति देने का नियम केवल ज्ाब्ते के लिए है। लेकिन 
चूँकि पूर्व-अनुमति का नियम केवल जाव्ते के लिए है, एक्ट की धारा 


छर भारत का नया शासन-विधान 


१०९ के अन्तर्गत यह नियम भी बनाया गया है कि प्रान्तीय धारा-सभा 
का कोई भी बिल, जो बाद में उपयुक्त मंजूरी मिलने पर एक्ट बन चुका 
है, केवल इस बिना पर क़ानून-विरुद्ध नहों, समझा जायगा कि प्रान्तीय 
घारा-सभा ने उसपर विचार करने के लिए गवर्नर से पहले अनुमति 
नहीं ली थी । 

धारा-सभा के प्रत्येक भवत को आसतौर पर अपने ज्ञाव्ते के लिए 
नियसोपनियम बनाने का खुद अधिकार होता है । प्रान्तीय घारा-सभाओं 
को भी यह अधिकार एक्ट की धारा ८४ के अन्त- 
गंत घिला हुआ हैं; लेकिन इसी धारा के अन्तर्गत 
साथ सें गवर्नरों को भी यह अधिकार दिया गया है 
कि वे भी प्रान्त की धारा-सभा के भवनों के ज़ाब्से के लिए अपनी मर्जी 
से नियभोपतियम बनादें । और, यदि धारा-सभा के भवनों के और गव- 
नरों के बनाये हुए नियमों में भेद होगा तो गवनेरों के नियम ही श्रेष्ठ 
माने जायेंगे । 


प्रश्नों और प्रस्तावों 
पर क़लम-कुल्हाड़ा 


धारा-सभा के सदस्यों के प्रदनों, प्रस्तावों और 'काम रोको“प्रस्तावों 
पर गवर्नरों का जो क्रलूम-छुल्हाडा चलता रहता है, वह इन्हीं नियमों के 
अन्तर्गत गवरनेरों द्वारा लिये हुए अधिकारों के फलस्वरूप चलता हूँ। 
इन नियमों का खुलासा आगे किया गया है; लेफिन यहाँ यह बता देना 
उपयुक्त होगा कि इन नियमों के अनुप्तार वदेशिक नीति, देशी रियासतों, 
फ़बीलों के इलाक़ों, वहिगंत-क्षेत्र आदि कई विययों पर घारा-सभा में कोई 
भी वहस या विचार-विमर्श तबतक नहीं होसकता जबतक कि गवर्नर 
अपनी मर्जी से पुर्व-अनुमति न देदे । 


घारा-सभाओं के निर्माण, संगठन और चुनाव सम्बन्धी मामलों में भी 
बहुत-से अधिकारों का प्रयोग गबर्नर अपनो मर्जी से ही किया करेगा । 


गवर्बरों के अधिकार जद 


उदाहरणार्य, जिन ५ प्राएतों में छेजिस्लेटिंव कॉसिलें स्वार्पित हैं उतमे नाम: 
मु पल जद सदस्यों की नामजदगी छ्रते में आवरनर अपनी 
भर्माण सम्बन्धी पर्जी से व 


कार हसकेगा १ इसी प्रकार उडीसा[ 
अधिकार 


की लेजिस्लेंटिय अखेम्वली में भृवछडी हुई जएतियों 
और इलाकों के (छाए जो ४ प्रतिनिधि नामर्जदे फिये जप्या करेंगे 
उनकी नासजदगी फरने में भी गवर्नर अपनी मर्जी से काम लेसकिंगा ५ 
क़ानुनन गवर्नर देते मामलों में अपने पनिस्टरों से सलाह छूने के लिए 
बाधण नहीं हैं। इसलिए अभीतक में (नद्िदत झूप से नहीं फहा जा 
सकता कि प्रास्तों के गवनेर ई मामलों में अपने पपनिस्टरों से कहाँतक 
सलाह छेंगे कॉग्रेस के मन्लिपे ग्रहण फरने का (िदचय होते हो संयुषत- 
प्रान्त के गदर्वर से काँग्रेस (मनिस्टरों की सलाह लिये दिन ही संमुकत- 
च्रान्त की लेजिस्लेटिव ऋौंसिल के सामजद सदस्यों की सपसजदगी फी 
घोषणा करते में जो जल्दबाजी दिखाई, उससे तो यही अतीत होता हैं. 
कल गवर्नर देने. अप्मलों में पिनिस्टरों के दर्खल को ज्यादा पसन्द 
नहीं करते १ न्‍ 


चार-सभाओों के आम चुनए्य के लिए या क्विसी उप-चुनएव क्के लिए 
तारीख भी शबनेर ही धझपनी सर्जी से प्ैह्चचत करेगा 
इसी प्रकार जो व्यक्त किसी अपराध में दो साल या दो साल से 
अधिक की स्या (प्लने के कारगे चुना सें नहीं खडे होसकते, मी जो्‌ 
उम्भीदवार और चुनाव-एजेप्ट (नियत समय के भीतर चुनाव के खरे का 
हिसाब दाजिल ने कर सकतें के कारण आगे के चनावों में खडे होने के 


..... आकता है 


छोड भारत का नया शासन-विधान 


* उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कानून-निर्माण विभाग सम्बन्धी 
जितनें सी मुख्य-मुख्य अधिकार हैं उन सबका भी केन्द्र गवर्नर को ही 
* बनाया गया है; लेकिन जहाँ श्ासन-विभाग सम्ब- 

न्थी अधिकारों के बारे सें मिनिस्टरों को सलाह- 
कारों की स्थिति तो दी गई है, वहाँ कानून- 
निर्माण " विभाग सम्बन्धी अधिकारों के प्रयोग में कानूनन गवर्नर 
पमिनिस्टरों की सलाह पूछने के लिए भी वाध्य नहीं हैं, यद्यपि व्यवहार 
में वे इस क्षेत्र में भी मिनिस्टरों की सलाह पर चलें तो कोई उकावट 
नहीं ह। गवर्नरों को इस प्रकार की कानूनी स्थिति प्रदान करने का कारण 
यह दिखाई देता हैं कि शासन-विभाग में मार्के के' परिवर्तेत करने का 
अधिकार पालंमेण्ट ने सिनिस्टरों और घारा-सभाओं को देना उचित नहीं 
समझा है; क्योंकि यह बात स्पष्ट है कि शासन-विभाग में मार्क का 
कोई भी परिवर्तन तबतक नहीं होसकता जबतक कि शासन-विभाग 
से सम्बन्ध रखनेवाले कानूनों में ही आमूल परिवर्तत न कर डाला जाय । 
इसलिए नई योजनाओं, नये प्रोग्रामों और नई तीतियों को कार्ये-रूप में 
परिणत करने के लिए मिनिस्टरों को गवर्नरों, का ही मुँह ताक्ना पडेगा। 


गवर्नर और 
मिनिस्टर 


विशेष परिस्थितियों के अधिकार 

गवर्मरों के जितने अधिकारों का अभीतक वर्णन किया गया हैं, 
वे आमतोर पर ऐसे अधिक्रार हैं जिनका प्रयोग वे साधारण परिस्थितियों 
में किया फरेंगे । छेकिन उनके कुछ अधिकार ऐसे भी हैँ जिनका प्रयोग 
थे विद्येप परिस्थितियों में ही कर सकेंगे | ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी 
ने उन्हें विशेषाधिकार! कहा हैं । लेकिन हमारे ख़बाल में विशेषाधिकार 
तो गवर्नरों को मिले हुए सभी अधिकार हूँ, क्योंकि उत्तरदायी शासन- 
पद्धति में गवर्नर का छोटा-सा अधिकार भी वस्तुतः उसका विज्येषाधिकार 


0०2 


गवर्नरों के अधिकार छ्ण्‌ 


ही है । अतः हम इन्हें गवर्नरों: के विशेष 'परिस्थितियों के अधिकार 
कहेंगे, जोकि इस अकार हेँ--( १ ) आईिनेंसों के जरिये शासन करना; 
( ३ ) प्रान्तीय घारा-सभा की उपेक्षा करके ख़ास अपने अधिकार से 
एक्ट बनाता; ( ३) धारा-सशभा द्वारा खर्चे की मंजूरी न मिलने पर भी 
खर्च करने की अजय जारी कर देना; और ( ४ ) मिनिस्टरों के हाथ 
से सब महकमसे अपने हस्तगत करके प्रान्तीय घारा-सभा को भी भंग कर 
देना -तथा, प्रान्तीय स्वराज्य का ख़ात्मा करके तीन साल के लिए 
गवर्भेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट का भी असल स्थगित करके शासन के सारे 
अद्वितयारात खुद लेलेना । 


एबड की घारा ८९ के मातह॒त, “यदि किसी समय गवर्नर को यह 
विश्वास होजाय कि परिस्थिति ऐसी होगई है कि उसे अपने उन कर्तंब्यों 
की पूर्ति के लिए, जिनके लिए कि' एक्ट में उसे 
अपनी सर्जी! और अपना विवेक काम में लाने 
के लिए कहा गया हूँ,-तुरन्त कारंवाई करनी चाहिए; तो वह ऐसे भार्डिनेंस 
जारी कर सकेगा जो उसे उस परिस्थिति में उपयुक्त प्रतीत हों । 
इस धारा के अन्तर्गत जारी किये हुए किसी भी - आर्डिनिंस की 
अवधि ६ महीने तक होगी, लेकिन «दूसरे -आडिमेंस द्वारा उसे फिर 
६ महीने के लिए बढ़ाया जा-सकेगा। - ..,- 


गवर्नरों के आर्डिनेंस 


“इन आईडितेंसों का कानून में 'बही स्थान होगा” जोकि प्रान्तीय 
घारा-सभा द्वारा पास किये गये उस एक्ट का होता है 'जिसे गवर्भर या 
चबाइसराय हारा उपयुक्त नंजूरी सिल' चुकी हो । लेकिन ' आ्डिनिंस के 
जक्षरियें गवर्नर कोई ऐसा कानन बनाये जो प्रास्तीय घारा-सभो के 


अधिकार-क्षेत्र के बिलकुल धाहर हों, तो उस ह॒देतर्क आडिमेंस फेनन- 
विरुद्ध समझा जायगाए। | “5. * डे >ढ 


छद्‌ भारत का नया शासन-विधान 


* /इस प्रकार जारी किये गये आईडिनेंसों को सम्राट उसी प्रकार रद 
कर सकेंगे जिस भ्रकौर कि वे प्रान्तीय धारा-सभाओं के एक्टों को कर सकते 
हैं, और गवर्नर भी जब चाहे तब उन्हें वापस लेसकेगा । 

“यदि गवर्नर किसी आड्डिेंस के ज़रिये पिछले किसी आर्डिनेंस की 
सियाद को और बढ़ाना चाहेगा, तो: उसे उसकी सुचना बाइसराय के 
ज्षरियें भारत-मन्त्री को देनी होगी ओर भारत-मन्त्री का यह फर्ज़ होगा 
कि वह उस आई्डिनेंस की प्रतियाँ पालंमेण्ट के दोनों भवनों के सामने 
पेश करे । 


“गवर्नर इस धारा के अन्तर्गत आ्डिनेंस जारी करते समय अपनी 
मर्जी से काम लेगा, लेकिन जबतक वह वाइसराय की मंजूरी न लेलेगा 
तबतक आडडिनेंस जारी न करेगा। वाइसराय भी अपनी मंजूरी देते 
समय अपनो मर्जी! से काम लेगा। 

“गवर्नर की राय में यदि बाइसराय से पहले मंजूरी लेलेना सम्भव 
न हो, तो वह वाइसराय की मंजूरी के बगैर भी आड्डिनेंस जारी कर सकेगा । 
लेकिन उस हालत में, वाइसराय अपनों भर्जी' से उसे यह आदेश दे 
सकेगा कि आ्डिनेंस वापस लेलिया जाय गौर तब गवर्नर के लिए आ्डि- 
मेंस को वापस लेलेना छाज़िमी होगा ।” - 

पह ध्यान रखने की वात है कि 'प्रान्तीय स्वराज्य' से पहले आ्डिनेंस 
जारी करने का अधिकार फेवछ वाइसराय को था और वही प्रान्तों या 
सारे ब्रिटिश भारत के लिए आईरडनेंस जारी फर सकता था, लेकिन 
प्रान्तीय स्वराज्य' के अमल में भाते ही यह अधिकार गधर्नरों त्तक फी 
देदिया गया है । . 

इस सिलसिले सें यह भी जानना छरूरी है कि इस घारा के 
अन्तर्गत्त गवर्नर अपने प्रान्त की घारा-सना की मंजूरी लेने या उसकी 


- गवर्नरों के अधिकार , 39 


सलाह लेने तक. के लिए बाध्य नहीं हैं, और यदि घारा-ससा का कोई 
सदस्य आउनिंस में रद्दोवदल करने के लिए कोई बिल पेश करना 
चाहेतो उसपर भी कोई विचार .तबतक नहीं होसकता जबतक कि 
पहले गवर्नर अनुसति न देदे 

एप की धारा ८८ के हारा गवर्मर को यह भी अधिकार दिया 
गया हैँ कि पदि किसी समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होजाय कि खास 
उसके मिनिस्टर हो यह उपयुक्त समझने रूगें कि 
इस समय आ्पडनेंस जारी करना जरूरी है, तो 
चह उनकी सलाह पर भी आई्डिनेंस जारी कर 
सकता हैँ । इस प्रकार जारी किये गये आ्डिनेंसों को हम “मिनिस्टरों के 
आइनेंस' कहेंगे, हालांकि. कफ़ानूनन वे गवर्नरों के नाम से ही जारी 
किये जायेंगे । एद्ट की धारा ८८ में उनका इस प्रकार विधान किया 
गया हैं:-- 


मिनिस्टरों के 
आ्डिनेंस 


“यदि किसी ऐसे चक्‍त जब कि प्रान्त की धारा-सभा का अधिवेदान 
न, होरहा हो, गवर्नर को यह चिद्रवास होजाय , कि परिस्थिति ऐसी हो 
गई है कि उसे तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो चह ऐसे आ्डिनेंस 
जारी कर सकेगा जो उसे उस परिस्थिति में उपयुक्त प्रतीत हों ॥” 

इस भाषा से यही प्रतीत होता है कि गवर्नर इस घारा के अन्तर्गत 
आमतौर पर सिनिस्ठरों की सलाह पर ही काम करेगा, लेकिन उसे कई 
हालतों में अपने मिनिस्टरों की सलाह पर असल करने से इन्कार करने 
का भी अधिकार होगा।. आई्डिनेंस जारी करने की मिनिस्ठरों की , 
प्रार्थना को गवर्नर मिम्त हालतों में नामंजूर कर सकेगा:-- 

: (१) उसके जारी करनें से उसकी किसी खास जिम्मेदारी/ क्रे 

पालन में वाघा पड़ती हो; या .. 


भारत का नया शासन-विधान 


फ्छ 
आप 


(२) उसके द्वारा. कोई ऐसा क़ानून बनाया जाय - कि जिसको खास 
प्रान्तीप धारा-सभा पास करना चाहे तो उसमें भी तत्सम्बन्धी वि पर 
बिना गवर्नर या वाइसराय को पूर्व-अनुमति के' विचार न-होसकता हो । 


इन दोनों हालतों में गवर्नर को अपने ' विवेक” से काम करने का 
अधिकार होगा, यानी उस्ते उपयुक्त प्रतीत हो तो आर्डिनेंस जारी करे 
और उपयुक्त प्रतीत न हो तो न भी करे । लेकिन, धारा <८ में कहा 
गया है कि, यदि इन आईडिनेंसों में कोई आड्डिनेंस ऐसा हो कि उसे 
बिल के रूप सें प्रान्तीय धारा-सभा से पास कराने के पहले वाइसराय 
की मंजूरी केना ज़रूरी हो, या यदि इन आई्डिमेंसों में कोई आई्डिमेंस 
ऐसा हो कि यदि उसे बिल के रूप में प्रान्तीय घारा-सभा से पास कराया 
जाय तो गवर्नर उस बिल को खुद मंजूर करने के बजाय वाइसराय की 
मंजूरी के लिए भेजना उचित समझे, तो इन दोनों हालतों में गवर्नर 
वाइसराय से पहले मंजूरो लिये बिना आडनिंस जारी न कर सकेगा ।” 

धारा ८८ के अन्तर्गत मिनिस्टरों की सछाह पर जारी क्रिये गये 
आईिनेंतों भोर घारा ८९ के अन्तर्गत स्वयं गवर्मरों द्वारा जारी किये गये 
आऑ्डनेंसों में एक बड़ा भेद घह भी है, कि जहाँ गवर्नरों के आर्डिनिंस 
उन सब विपययों के बारे में जारी क्रिये जा सकते हैं जो नये एक्ट में 
ध्रान्तीय सूची या सम्मिलित सुचो' में शामिल हैं, घहाँ मिनिस्टरों के 
आईइनेंस सम्मिलित सूखी वाले विययों के बारे में तब हो जारी किये 
जा सकेंगे जब क्रिवे केन्द्रीय क़ानूनों के विद्ध नहों। साथ ही, 
घारा ८८ फे अन्तर्गत जारी क्रिये गये आईटनेंस के लिए यह भी 
जपरी है कि प्रान्तीष घारा-स्भा का अधिवेशन शुरू होते ही उसकी 
प्रतियाँ उसमें पेद्ा की जायें । प्रान्तीय धारा-सभा के प्रयम भवन अर्थात्‌ 
लेनिस्लेटिव असेम्बछी का अधिवेशन प्रारम्भ होने फे बाद यह भा्िनेंस 


हर 


हे 


गवनेरों के अधिकार ७ 


ज्यादा-से-ज्यादा ६ सप्ताह तक क्वायम रह सकता है । और इस असें में यदि 
असेम्बली आ्डिनेंस को रद करने का प्रस्ताव पास करदे ओर दाद में उस 
प्रस्ताव को प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल भी मंजूर करले, तो लेजिस्लेटिव 
कौंसिल के प्रस्ताव के पास होते ही वह आड्डिनेंस रद समझा जायगा । 
जिन प्रान्तों में लेजिस्लेटिव कोंसिलें नहीं हें उन प्रान्तों में लेजिस्लेटिव 
असेम्बली द्वारा प्रस्ताव पास होते ही ऐसा आर्डिनेंस रद होजायगा । 

इस सम्बन्ध सें यह बात ग्रौर करने की है कि घारा ८८ के मातहत 
आईिनेंस जारी करने के वाद यदि साहूभर तक भी प्रान्तीय धारा-सभा 
का अधिवेशन न बुलाप्रा जाय तो घारा ,८८ के मिनिस्टरों के आर्ड्नेंस 
बाक़ायदा सालभर क़ायम रह सकते हैं, जबकि धारा ८९ के गवनंरों के 
आड्डिनेंस पहलेपहल ६ महीने के लिए ही जारी फिये जा सकते हें; । 


सिनिस्टरों के आ्डिनेंसों और गदर्नरों के आडिनेंसों में समानता 
यह है कि मिनिस्टरों, के आर्डिनेंसों को भी समराद प्रान्तीय धारा-तभा 
के एक्टों की भाँति रद कर सकते हैं और दोनों ही किसी भी समय 
वापस लिये जा सकते हें। 


 आर्ड्मेंस जारी करने के. अलावा गवनेर को धारा-सभा की तरह से 
एक्ट पास करदेनें का भी अधिकार हैँ । जहाँ आर्डिनेंस कुछ ख़ास अवधि -के 
लिए पास किये जा सकते हैं, गवर्नरों के ये एक्ट 
बिना किसो मियाद के उसी प्रकार पास 'किये जा 
सकेंगे जिस प्रकार धारा-सभाओं के .एक्ट पास किये जाते हैं। पुराने 
गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट सें भी इसी प्रकार का एक अधिकार गवर्नर 
को था, लेकित उस अधिकार का प्रयोग, तभी किया जा सकता था जब 
कि पहले गवर्नेर.या प्रान्तीय सरकार किसी क़ानून को प्रान्तीय धारा- 
सभा से पास कराने में असफल,होजाय, जबकि नये एक्ट में गवनेर-के 


गवर्नरों के एक्ट 


८० भारत का नया शासन-विधान 


लिए यह भी-लाज्िमी नहीं है. कि वह पहले धारा-सभा की राय लेले । 
गवर्नर फो यह अधिकार एक्ट की धारा ९० के सातहत दिया गया हैं, 
जो इस प्रकार: है :-- 

“अगर किसी समय गवर्नर को अपने उन कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिए, 
जिनके लिए एक्ट में उसे अपनी मर्जी या अपना विवेक फाम में लाते 
के लिए कहा गया हैं, यह प्रतीत हो कि और क़ानूनों का थनाना आवदइयक 
है, तो वह धारा-सभा के भवनों को सन्देश हारा यह्‌ समझाकर कि कित परि- 
स्थितियों को वजह से और क़ानूनों का बनाना ज़रूरी होगया है, या तो 

(भ) फ़ौरन ही गवरनेर के एक्ट की झबल में ऐसे कानून फो पास 
फरदे जिसे वह ज़रूरी समझे; या 

'( ब ) अपने सन्देश फे साथ उस क्लानून का ससविदा, जिसे 
चह जरूरी समझता हो, धारा-सभा के भवनों को भेज दे । 

“बवि वह फौरन एक्ट पास करने के बजाय केवल बिल का मसधिदा 
ही घारानसभा को भेजना ठीक समझे, तो उसे एक महीना गुजर जाने के 
धाद यह अधिकार होगा कि उस बिल को, जिसे उसनें मसविदे के तौर 
पर घारा-सभा में भेजा था, या तो उत्ती झकल में यथा कुछ संशोधनों के 
साथ गवर्नर के एक्ट के तीर पर पास करदे। लेकिन ऐसा करने से पहले 
उसे धारानसभा फे भवनों के उन प्रार्यना-पत्नों पर ग्रौर करना भी 
लाजिमी होगा जो उसके पास उस एक महीने के भीतर-भीतर उस बिल 
के बारे में या बिल में संश्रोवन करने की खातिर भेजे जायें । 

कानून में गवर्नरों फे एक्टों का भी बहो स्थान समझा जायगा, जो 
प्रान्तोष धादा-प्भा के एक्टों झा समझा जाता है; लेकिन यदि गवर्नर फे 
एयट में फोई ऐसी बात हो जो प्रान्तीय घारा-सभाओं फे अधिफार-क्षेत्र 
से बाहर हो, तो बह एक्ट उस हंदतया क़ानून फे छिछाफ़ समझा जायगा ।' 


गवनंरों के अधिकार < १ 


इस सिलसिले में यह बता देना भी ज़रूरी हे कि पुराने गवर्मेण्ट 
ऑफ़ इण्डिया एक्ट सें गवर्नेरों को इस प्रकार क़ानून बनाने का जो 
अधिकार था चह केवल उन विषयों के लिए था जो मॉण्ठफ़ोर्ड-युग में 
सुरक्षित विषय कहलाते थे । इस प्रकार तत्कालीन हस्तान्तरित विषयों 
से सम्बन्ध रखनेवाला कोई क़ानून गवर्भर पास नहीं कर सकते थे । 
लेकिन अब गवर्नरों को प्रान्तीयं और सम्मिलित' सब विषयों के एक्ट 
पास करने का अधिकार होगा ॥ 
गवर्नरों के आ्डिनेंसों को तरह गवर्नरों के एक्टों की घतियाँ भी गव- 
सेरों को वाइसराय के ज्ञरियें भारत-मंत्री के पास भेजना लाज़िसी हैँ. और 
भारत-मन्त्री का फ़र्ज़े है कि वह उन्हें पार्मेण्ट के दोनों भवनों में पेश करे । 
गवर्नरों के आर्डिनेंसों को भाँति गवर्नेरों के एक्ट जारी करने में भी गच- 
सर को अपनी सर्जी' से काम करने के लिए कहा गया है, थानी वह अपने 
.». सिनिस्टरों की सलाह पूछने या उसे सानने के लिए बाध्य न होगा। लेकित 
रु हरेक एक्ट जारी करने से पहले उसपर वाइसराय की मंजूरी लेलेना जरूरी 
होगए ओर वाइसराय भी संजूरी देने में अपनी मर्जी से कास लेगा। 
धारा ८० के अन्तर्गत गवर्नर को यह्‌ अधिकार हूँ कि यदि प्रान्‍्त 
की लेजिस्लेटिद असेम्चली बजट की किसी सद सें काट-छाँट करदे या 


उप को जजरी बे सद को दिरेकुल ही नामंजूर ० करदे, और 
शे गवर्नर यह समझे कि उसकी ख़ास ज़िस्मेदारियों' 
का ठीक-ठीक पालन करने के लिए यह ज्रूरी हे कि असेस्बलोी की काट- 
छाँट को संजूर न किया जाय, तो उसे यह हुक्म जारी करने का अधिकार 
होगा कि असेम्ब॒ली के फ़ेसले के बावजूद उसी प्रकार खर्च किया जाय 
7. * जिस प्रकार कि बजद में पहले,भ्रस्ताव किया गया था। 


- यों तो प्रायः उपर्युक्त सभी विशेषाधिकार असाधारण और आपत्ति- 


न 


८२ भारत का नया शासन-विधघान 


जनक हें; लेकिन वह विशेषाधिकार तो इन सबसे बाज्ञी लेजाता है, जो 
एक्ट की धारा ९३ के अन्तर्गत दिया गया हैं। 
वह इस प्रकार है :--- 

“पदि किसी सम्रय गवर्नर को यह विश्वास होजाय कि ऐसी-परि- 
स्थिति पैदा होगई हैँ कि प्रान्त का शासन एक्ट की योजवा के अनुसार 
नहीं चलाया जा सकता, तो वह एक घोषणा-पत्र के ज़रिये 


शासन-विधान का भंग 


( भ ) इस बात की घोषणा कर सकता है कि बह अपने इन-इन 
अधिकारों का प्रयोग, जिनका कि उल्लेख उस धोपषणा-पत्र में होगा, 
अपनी मर्जी से ही करेगा; और 

(व ) भान्‍्त की और किसो भी सत्ता के सब या कुछ अधिकारों 
को अपने हाथ में लेसकता है । 


“घोषणा-पत्र के ज्ञरियें उसे यह जताने का भी अधिकार होगा कि 
प्रान्तीय चिधान से सम्बन्ध रखनेबाली एक्ट की कीन-कीनसी धाराभों 
को उसने स्थगित कर दिया है। लेकिन वह इस प्रकार न तो हाईकोर्ट के 
किसी अधिकार को अपने हाथ में लेसकेगा, ओर न हाईकोर्ट से सम्बन्ध 
रखनेवाली एफ्ट की क्रिसी धारा को ही स्थगित कर सकेगा। 

टायर्नर को किसी भी समय अपने घोषणा-पत्र में रद्दोवदलू करने 
पा उसे वापस लेने का भी अधिकार होगा । 

“इस पअकार के हरेक घोषणा-पत्र की नक़रू फ़ौरन भारत-मन्त्री के 
पास भेजी जायगी, जो उसे पा्ंमेण्ट के दोनों भवनों के सामने रवखेगा । 
ग़बनेर इस प्रकार का कोई घोषणा-पत्र तवतक नहीं निकालेगा जवतक 
कि वह्ट बाइसदाय से पहले मंजूरी न ठेलिे । और इस मामले में गवर्नर व 
याइसराय दोनों को 'अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार होगा । 

/पहुलेपहल यह घोषणायत्र ६ महोने के छिए जारी होगा | छेकिन 


ई 


गवन रों के अधिकार ८ डरे 
५ 


अगर पालंसेण्ट के दोनों भवन चाहें तो वे इसकी अवधि को जब चाहे 
तब प्रस्ताव पास करके एक-एक साल के लिए और बढ़ा सकते हैँ; 
अलवत्ता इस प्रकार कोई भी घोषणा-पत्र तीत साल से ज्यादा समय के 
लिए जारी न रकखा जा सकेगा । 

“घोपणा-पत्र द्वारा इस प्रकार शासन-विधान भंग कर दिये जाने पर 
यदि गवर्नर झान्तीय धारा-सभा के क़ानून बनाने के अधिकारों को अपने हृत्थों 
में लेले, तो इस द्ियान जो क़ानून गवर्मर द्वारा बनाये जाय॑ंगे वे घोषणा- 
पत्र की सचधि के ख़त्म होने के बाद भी दो साल तक जारी रह सकेंगे ।/ 

गवर्नर के इस विश्येपाधिकार के बारे में फोई टिप्पणी करना च्यर्थ 
है । क्योंकि यह अधिकार जितनी व्यावक्र भाषा में गवर्नरों को दिया गया 
हैं, बही इस अधिकार की सबसे बढ़िया टिप्पणी है । 

नये विधान में गवर्मरों का वास्तविक हथान क्या होगा, इसके बारे 

गवर्नरों का. में हम ज्वाइण्ट पारंमेण्दरी कमेटी की रिपोर्ट का 

वास्तविक महत्व. एक उद्धरण देते हैं :-- 

“यह बात स्पष्द है कि प्रान्तों में उत्तरदायी शासन-पद्धति का सफल 
होना बहुत-कुछ गवर्नेरों के व्यक्तित्व और अनुभव पर ब्रिर्भर करता है । 
नये विधान में जो कुछ उन्हें करना पडेगा वह उससे कम' 
कीमती या कम नह॒त्व का नहीं होगा जो कि अभीतक उन्होंने किया है ।”' 

इसपर से जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जासकता हूँ, चह यह है 
फि चूंकि गवर्नर ब्रिटिश सास्राज्यवादी मशीन का ही एक पुर्जा है, इसलिए . 
नये विधान सें गवर्नरों का वास्तविक महत्व इसीमें है कि वे ब्विट्टिश 
पार्मेण्द और ब्रिटिश सरकार के एजेण्ठ के तौर पर भारत में ब्रिठिश 


|ऊएः हितों को रक्षा कहाँतक करते हें । 


१. ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट; पृष्ठ ५७, पैरा १०२ | 


मिनिस्टर 


उत्तरदायी शासन का मूल सिद्धान्त--जंसा कि इंग्लेण्ड और ब्रिटिश 
साम्राज्य फे आस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ़ीका आदि उपनिवेज्ञों में आजकल 
माना जाता हँ--यह है कि अधिकार चाहे फिसी 

हु कक के नाम पर हों, उनका प्रयोग जनता के उन चुने 
हुए प्रतिनिधियों की सलाह पर ही किया जा 

सकता है जिनका कि उस देश या प्रान्त की धारा-सभा में बहुमत हो । 
इस प्रकार सलाह देने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं उनन्‍्हींका 
नाम भिनिस्टर हू। सम्राट, गवर्नर-जनरल या गवर्नरों फो अपने मिनिस्टरों 
की सलाह के विष्द्ध काम करने का अधिकार दो ही हालतों में होता 
हूँ) इनमें पहली हालत तो यह है कि मिनिस्टर धारा-सभा का विद्रवास 
खोदें और घारा-सभा उनमें अपने अधिब्वास फो निश्चित रूप से प्रकट 
फरदे; और दूसरी यह हैँ जब घारा-सभा का तो मिनिस्टरों में बिदवास 
। छैकिन सखरादू, गवर्नर-जनरल या गयर्नर फा यह निश्चित सत हो फि 
देदा मिनिस्दरों की नीति के प़िलाफ़ होगया हूँ । इनमें से पहली हालत में 
मिनिस्टरों को इस्तोफ़ा देना पटुता हैँ और उनकी जगह धारा-सभा के वे 
सदस्य नियुक्त किये जाते हैं शिनका घारा-सभा में बहुमत हो । हाँ, यदि 
पमिनिस्दरों फो यह विश्वास हो कि देश उनके साथ हूँ, तो उन्हें सम्राट, 
गवर्तर-जतरख या गवनेर से यह प्रायना फरने का सधिकार होता है कि 
धादा-सभा फो भंग करके नया चुनाव किया जाय, ताकि यहु ठोक-दीक 
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निश्चिचत होजाय कि देश मिनिस्टरों के साथ है या धारा-सभा के । यदि 
चुनाव के बाद धारा-सभा सें सिनिस्टरों के सम्यकों का बहुमत हो, तो 
यह समझा जाता है कि देश सिनिस्टरों के साथ है; उस हालत में सम्प्रादू, 
गवर्नर-जनरल या गवर्नर फो अपने पुराते मिनिस्ठरों की सलाह पर 
चलना लाज्षिमी होजाता हैं| छेफिन यदि चुनाव के बाद घारा-सभा में 

मिनिस्टरों के समर्थकों का अल्पमत रहे और मिनिस्टरों के विरोधियों 
का बहुमत हो, तो पुराने मिमिस्टरों को इस्तीफ़ा देना पड़ता है और 
उनकी जगह वे व्यक्षित मिनिस्टर नियुक्त फिये जांते हैँ जिनका घारा- 
सभा में बहुमत हो; उस हालत में सम्राट, गवर्नर-जनरल या गवर्नर को 
अपने नये सिनिस्टरों की सलाह पर चलना लाज्िमी होजाता है । दूसरी 
हालत में भी घारा-सभा को भंग करके और नये चुनाव फी आज्ञा देकर 
इस बात फा फ़ैसला किया जाता हूँ कि देश वास्तव में मिनिस्टरों के साथ है 
या नहीं। यदि नये चुनाव के बाद भो मिनिस्टरों के समर्थकों फा घारा-सभा 
में बहुमत रहे, तो समिनिस्टरों की सलाह पर ही काम किया जाता है; 

लेकिन यदि नये चुनाव के बाद मिनिस्टरों के समर्थकों का धारा-सभा में 
बहुमत न रहे और दूसरा कोई दल सन्त्रि-मण्डल बनाने फो तेयार हो, तो 
पुराने सिनिष्टरों को इस्तोफ़ा देना पड़ता है और उनकी जगह वे व्यक्ति 
मिनिस्टर नियुक्त, किये जाते हैं जिनका नई घारा-सभा में बहुमत हो । उस 
हालत में सम्ादू, गवरर-जनरलू या गवर्नर को अपने इन नये मिनिस्टरों 
की सलाह पर चलना लाज़िमी-होजाता है। तीसरी और कोई हालत 
ऐसी नहीं है जिपमें सम्राद, गन्नर्न॑र-जनरल.घा: गवर्मर को मिनिस्टरों 

को सलाह के विरुद्ध काम करने का अधिकार हो | _ 


- इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता हैँ कि वास्तविक उत्तरदायी 
शासनन्पद्धति के - अनुसार “सम्राट, गवर्नेर-जनररूू या ' गवर्नर अपनी 
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जिम्मेदारी पर तो किसी अधिकार का प्रयोग कर ही नहों सकते । उन्हें 
सदा क्षिसी-त-किसी मिनिस्टर की सलाह पर हो काम करना पडेगा। 
अगर वे समझें कि मिनिस्टरों में धारा-सभा का विश्वास नहीं रहा है तो 
वे अपने मिनिस्ठरों को बदरू सकते हैं, और यदि वे यह समझें कि 
मिनिस्टरों और धारा-सभा दोनों में हो देश का विदबास नहीं रहा हैं 
तो धारा-सभा का नया चुनाव कराक्े इस बात का फंसला करा सकते 
हैं कि वास्तव में देश किसफे साथ है; लेकिन उन्हें काम करना पडेगा 
फकिसी-त-किसी मिनिस्टर की सलाह पर ही । 


इस प्रकार उत्तरदायी शासन-पद्धति से मिनिस्टर का स्थान बडी 
ब्षिभ्मेदारी का और बडा महत्वपूर्ण होता हैँ । लेकिन ब्रिटिश राजनीतिशों 
फे इस दावे के बावजूद कि उन्होंने प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य के 
साथ-साथ उत्तरदायी शासन-पद्धति भी स्थापित की है, भये विधान में 
मिनिस्टरों को उतना महत्व नहीं दिया गया हैं । 
एक्ट को घारा ५१ उपचारा १ के अस्तर्गेत मन्त्रिन्‍्भण्डछ ( कर्थात्‌ 
मिनिस्टरों ) की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर को दिया गया हैँ ओर 
इसी धारा फी उपधारा ४ के अनुसार मिनिरटरों 
की नियुक्तित में गवर्तर फो अपनी मर्जी से फाम 
करने बय अधिकार दिया गया हैं । दूसरे दाब्दों में, 
पिनिस्टरों दी निमुश्धित के मामले में छानूदइनत गवर्मर फिसीकों सलाह 


मिनिस्टरों की 
नियुक्त 


झेसे या सानने मेः लिए बाध्य नहीं होगा । हाँ, आदिश्य-पत्नों की घारा ८ 
में इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण आदेश गवर्नरों को दिये गये हैं, जो 
हंस प्रदार ह ++- 

अआपे मबस्यिन्ममदत के सदस्यों को सियक्ति करते समय उनके 
चुताय में हुसादा गबनर निम्न दिश्ि को अपनाने की ज्यादानते-म्यादा 
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सात 


फोशिश फरेगा; यानी उस व्येवित से सलाह-सशविरा करके जो उसकी 
राय में प्रान्तीय धारा-सभा सें दृढ़ बहुमत रखता हो, उन व्यक्षितयों को 
नियुक्त करेगा. (जिनमें यथासम्भव खास-खास अल्पसंस्यक जातियों के 
सदस्य भी जश्ञामिल हों) जो संयुक्त रूप से घारा-सभा का सबसे क्षच्छी 
तरह विद्रवास प्राप्त कर सकते हों । ऐसा फरते समय हमारा गदतेर इस 
बात फा भी सदा खयाल रक्‍्खेगा कि मिनिस्टरों में संयुकतत उत्तरदायित्व 
की भावना फो बढ़ाना आवदयक है ( 


आवेश-पत्रनों की इस घारा के अनुसार यद्यपि गवर्मरों फे छिए यह 
लाज़िमी है कि वे धारा-सभा की उस पार्टी फे नेता से ही सलाह- 
सशविरा करके मंत्रि-सण्डल फा निर्माण करें जिसका धारा-सभा में 
यहुमत हो, फिर भी गवर्मर आदेश्-पत्र फी इस आज्ञा फो भंग करें तो 
कोई ऐसा फ़ानूनी जरिया नहीं है कि जिससे उनको ऐसा फरने के लिए 
चाध्य किया जा सके । क़ानूनन अवदय गवनेर का यह फर्ज हैं कि बह 
आदेद्या-पत्नों के आदेशों का भी ठीक उसो तरह पालन फरे जिस तरहु 
कि बह पार्मेण्ट के किसी एफ्ट फी धाराओं फा फरता है, छेफिन आवेश- 
पन्नों के आदेशों फे बारे में यह विचित्र वात है कि उनके पालन सें बहु 
फेवल सम्राद के प्रति ही उत्तरदायी समझा जाता हु; सम्राद के अलावा 
और कोई अधिकारी या अदालत गवर्नरों को आदेश-पत्नों के आदेशों फे 
विरुद्ध काम करने के फारण दोषी या अपराधी नहीं ठहरा सकते । इसी 
प्रकार हालाँकि आदेक्ष-पत्र सें गवर्नरों को यह आदेश दिया गया है कि 
वे अपने सिनिस्टरों में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना फो प्रोत्साहन 
दें, लेकिन यदि गवर्नर इस आदेश फे विरुद्ध आचरण फरने लगें तो उन्हें 
किसी कानूनी ज्वरियें से रोका नहीं जासकता। 


सन्त्रि-मण्डल के निर्माण के बारे में आमतौर पर प्रचलित प्रथा यह 
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है क्षि प्रान्त फी लेजिस्लेटिव असेम्बली के आम चुनावों के बाद गवर्नेर उस 
पार्टी के नेता को मन्न्रि-मण्डल बनाने का निमन्त्रण 
देता है जिसका कि घारा-सभा में बहुमत हो। यवि 
वह नेता उस निमनन्‍त्रण को स्वीकार करले और 
मन्ध्रिग्मण्डल बनाने के लिए तयार होजाय, तो उससे मिनिस्टरों के 
नाम पेश करने के लिए कहा जाता है और गवनेर की मंजूरी के 
बाद उन्हें गद्वट में प्रकाशित कर दिया जाता है । इस प्रकार जो व्यपित॑ 
संत्रि-मण्डरू बनाता है वह प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्रीमी- 
यर यानी प्रवान-मंत्री के नाम से प्रसिद्ध होता है; बाकी सब मिनिस्टर 
या सन्‍त्री कहलाते हैं। लेकिन कोई भी मिनिस्टर सरकारी काम तब- 
तक नहीं सम्हाल सकता जबतक कि वह सम्राद की वफ़ादारी फी 
भर दूसरी उन दापयों को गवर्नर था गवर्नर हारा नियुषत्त फिसी 
अन्य व्यक्ति फे सामने न लेले जिनका कि गवर्मरों के आदेश-पत्रों 
में उल्फेश किया गया हैँ। मिनिस्टरों के फाम फा बेंटवारा भी गवर्नर 
आमतौर पर प्रधान-मंत्री फी सलाह से ही फरता हैं, हालाँकि इस सामले 
में भी एक्ट फी धाराओं के अन्तर्गत उसे अपनी मर्जी से चलने का 
अधिकार हैँ। आमतौर पर प्रत्येक मिनिस्टर के झिस्से प्रान्तीय शासन- 
विभाग फे फुछ महकमे फर दिये जाते हैँ और मिनिस्टरों फो अवस्तर उन 
महरमों फे मिनिस्टर में: नाम से ही सम्दोधित फ्रिया जाता है । 


मंत्रि-मण्डल का 
निर्माण: प्रचलित प्रया 


मंद्रि-मण्दद ये: सदरयों पा चुनाव करने पा फाम कुछ फम सुद्रकछ 
नहीं है। इस फाम में गयवनेर द्वारा आमंत्रित व्यक्ति फों कई दियकतों 
था सामना फरना पटुसा &। इसझो वजह यह हूँ कि जगह तो अपसर 
धाम होती है ओर सम्जुष्द परगना पड़ता है ज्यादा छोगों को । इसके 
आगय भाइत में सास्दगधिझ तिमिथित्य की एक दिवकझत और है । 
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गवर्नर के आदेश्ष-पत्रों में यह चात बिलकुल स्पष्ट करदी गई हूँ कि 
मंत्रिमण्डल में ययासस्थव प्रत्येक अल्पसंसयक जाति के सदस्य भी 
शामिल किये जायें। 


प्रत्येक मिनिस्टर के लिए प्रान्त की धारा-सभा का सदस्य होता 
आवदयक है । यदि कोई मिनिस्टर लगातार ६ महीने तक प्रान्तीय घारा- 
सभा फे किसी भी भवन का सदस्य न रहें, तो उसे मिनिस्टरी के ओोहदे 
से स्वत: अलग - होजाना पडेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जिस पार्टी फे 
तेता को मंत्रि-सण्डल बनाने के लिए बुलाया जाता है उस पार्टी फा 
कोई प्रमुख सदस्य चुनाव में हार जाता है। यदि उस सदस्य को 
मंत्रि-प्ण्डल में लेना आवश्यक समझा जाय, तो यह तजदीज्ञ को जए्ती है 
फि उसे मिनिस्टर तो नियुक्त कर विया जाय लेफिन ६ महीने के अन्दर- 
अन्दर किसी निर्वाचन-क्षेत्र से उसका चुनाव होजाय। ऐसा फरने के लिए 
'घारा-्सभा के किसी सदस्य को, जो उस पार्टी का भो सदस्य हो, इस्तीफ़ा 
देने के लिए तैयार किया जाता हैं और उसके इस्तोफ़ा देने पर नया 
चुनाव होता है। यदि वहु मिनिस्टर ६ महीने में किसी भी निर्वाचन-प्षेत्र 


से न चुना जा सके, तो ६ महीने के सम्राप्त होने पर उसे भिनिस्दरी 
का चाजं दे देना पड़ता हैँ । 


': संत्रि-सण्डल के सदस्य आमतौर पर उसो पार्टी सें से लिये जाते हैं 
जिसका कि धारा-सभा में वहुमत होता है । इस पद्धति का स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि मंत्रि-सण्डल अपने हरेक काम के लिए संयुकतरूप 
से घारा-सभा के प्रति उत्तरदायी समझा जाता है । लेकिन कभ्ो-क््ी ऐसा 
भी होते है--जैसा कि पंजाब, बंगाल और आतसाम-आदि प्राल्तों में पहले 
४ चुनावों के बाद हुआ--क्वि घारा-सभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत 

नहीं होता । ऐसी परिस्थिति में मंत्रि-मण्डल बनाने के लिए गवर्नर को 
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उस दल के नेता को निमंत्रण देना पड़ता हैं जो दूसरे दलों के सहयोग से 
संत्रि-मण्डल का निर्माण कर सके। इस प्रकार बनाये गये मंत्रि-मण्डलों 
को अक्सर संयुक्त या गंगा-जमुनी मंत्रि-मण्डल ( (०शांपं०४ )ीएं5ए9 ) 
कहते हैं । लेकिन इस प्रकार का मंत्रि-सण्डल किसी एक नीति पर नहीं 
चल सकता, क्योंकि उसके सदस्यों के ध्येय और उद्देदयों में समानता 
कभी आ हो नहीं सकती । 

मिनिस्टरों के संयुक्त उत्तरदायित्व के लिए प्रधान-सन्त्री फा होना 
बहुत ही आवब्यक है। इसके लिए प्रधान-मंत्री ही मिनिस्टरों फी फौंसिल 
फा प्रधान और शासन का वारतविक अध्यक्ष होना 
चाहिए, ताकि प्रत्येक मिनिस्टर प्रधान-मंत्री फो ही 
अपना मुश्तिया समझे। लेकिन एयट फी घारा ५० 
छपथारा २ के अन्तर्गत गवर्नर को अपनो सर्ज़ी से मिनिस्टरों की 
फौपघिलप' फा सभापतित्व फरने का अधिकार होगा। इसके अछावां 
शासन का दास्तविक अध्यक्ष नो एक्ट फी योजना फे अनुसार गवर्नर ही 


संयूवत उत्तरदायित्व 
भौर प्रधान-मन्त्री 


होगा । इन बातों को देखते हुए यह कहुना णरा मुद्ठिफल्ल दिस्ताई देता हूं 


गा 

फि मिनिस्दरों में संघुए्त उसरदाधित्व फी भावना फिस हूव तथा काम 
कर सरेणी । 

नये विधान में मिनिस्ठरों फे फ्या-फ्या अधिकार होंगे, इसके बारे 

में बशत-टुछ गवर्नर पे अधिकारों भर स्विति के सिद्धसिल्ले में छिला 

लक ते लक गा दुछ्य है । यासतव में संये विधान में गवर्नर 

घोर मिनिसटरों के अधिझारों पारा सम्बन्ध हसना 

घरनिष्य रधाश गया है कि एप के क्षघित्रों थे। बर्षन में दूसरे के अधि- 


१. संदपा गष से मंक्तिमरद मा सदस्यों झा साम सानून में 
+ के 


यु " 
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कारों का स्वत: वर्णन होजाता है। फिर भी मिनिस्टरों के अधिकारों के 
बारे में स्वतंत्र रूप से विचार करना आवश्यक है । 


क़ानूनी दृष्टि से एक्ट फी घारा ५० के अनुत्तार मिनिस्टरों फी स्थिति, 
व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से केवल सलाहकारों की है । इसके अलावा 
और कोई अधिकार उन्हें एक्ट को किसी घारा द्वारा प्रदान नहीं किया 
गया । सगर, एक्ट को घारा ५९ उपयारा ३ के अन्तर्गत गवर्नर को 
अपनी सर्ज़ी से किन्तु अपने मिनिस्टरों से सलाह लेकर! ' ऐसे नियमों के 
बनाने का अधिकार दिया गया है, जिनके हारा वहु अपने उन अधिकारों 
फे अलावा सब अधिकारों का प्रयोग अपने मिनिस्टरों के ऊपर छोड़ 
सकता हैं जिनके प्रयोग में कि उसे अपनी मर्ज़ी' से चलने का हुफ़ है। 
भिन्न-भिन्न मिनिस्टरों के घीच में काम का जो बेंटवारा होता है, यह भी 
अनुमानते: इन नियमों के ज़रिये ही किया-जाता हैं। ये नियम आमतौर 
पर गुप्त समझे जाते हैं और इल्हें प्रकट नहीं किया जाता; लेकिन इन 
नियंसों का आधारभूत सिद्धान्त यही दिखाई देता है कि जहाँतक उन 
विषयों से सम्बन्ध रखनेंवाले अधिकारों का सम्बन्ध है जिनके प्रयोग में 
गवर्नर अपनी मर्जी” से चल सकंता है, मिनिस्टरों से न तो कोई पुछताछ 
की जायगी और न तद्विषयक क्राग्मज्ञात ही उनके पास भेजे जायंगें। 
उनपर हुक्‍्स खास गवर्नर हारा ही जारी किये जायेंगे । जिन सामलों में 
गवर्नर अपने विवेक' से काम ले सकता है, उन मामलों से सम्बन्ध रखने- 
वाले सब काग्रज्ञात मिनिस्टरों के ज़रिये गवर्नर के पास जाने चाहिएँ । 


१. अपनी मर्जी के अधिकारों के बारे में गवर्नर आमतौर पर 
अपने मिनिस्टरों से सलाह लेने के लिए वाध्य नहीं है, लेकिन इस धारा 


के अन्तर्गत उसे खासतौर पर अपने मिनिस्टरों से सलाह लेने का आदेश 
दिया गया हैं । 


प्र भारत का नया शासन-विधान 


शेय सब मामलों में हुक्म या तो स्वयं मिनिस्टर जारी कर सकते हैं या 
प्रान्तीय सरकार के भिन्न-भिन्न महकमों के सरकारी सेक्रेटरी, जो आमतौर 
पर इण्डियन सिधिरू सर्विस में से लिये जाते हैं। और यह भी सम्भव है 
कि इन शेप मामलों में भी गवर्नरों नें कुछ ऐसे विपय निर्धारित कर दिये 
हों मिनके फाग्रज्ञात मिनिस्टरों के पास जाने फे वाद उनके पास जरूर 
भेजे जायें । 

इन नियमों के अन्तर्गत्त जिन-जिन मामलों में मिनिस्टरों फो भाज्ञा 
देने का अधिफार होगा, उन सब मामलों में आमतोर पर मिनिस्टर ही 
अन्तिम रुप से गवर्नर के प्रतिनिधि की हेसियत से आज्ञा देंगे; लेक्षिन 
एक्ट फी घारा ५९ उपधारा ४ के अन्तर्गत प्रत्येक मिनिस्टर और सेमेंटरी 
फा यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि यदि फिसी मामले में उनमें 
से क्रिसीफो भो यह बात दिख्लाई दे कि गवर्नर की किसी सास श्िम्मे- 
दारी| फा सबारू आता है या आसकता हू, तो सेफ्रेटरी प्वो उस बात 
फी ओर मिनिस्टर ये गवर्नर का ध्यान आाकपित फरे और मिनिस्टर 
गव्ेर फा ! संदेप में, इस प्रकार सास शिम्मेदारियों' पे बहाने सरफारी 
सेप्रेंटरियों पो गवर्मर तक पहुँचने फा और मिनिस्टरों फे मार्म में सहज 
ही शोहे अठकाने का एक बहुत ही सुलभ अवसर मिल सझता हूँ । 
हन्विट्ट में फोर्द सो सरशारी सेप्रटरी इस प्रसार सोधा सम्राद के पास 
सह पहुँच सझता । बडते है हि पार्समेण्ट में इण्टिया बिछ् फी इस उप- 
धारा पर जब बहस हुई थी, तो पा्ंमेप्ट के कुछ सदस्यों में तो बहाँ- 
सके शपती हाय शाहिर थी थी छि शासन के जो छुछ बोडे-बय अधिकार 
गये बिधान में जनता ये प्रमिनिधिों को दिये गये # उनझा खातमा 


सैर ररियों दा इस अधि”क्षार मे गोजायमा व 


पहा महों, एर्ट को धारा ५५९५ दप्यारा ४छे अगसार, गवर्नर 
कक 
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नियम बनाकर वन पमिनिस्टरों कौर सरकारी सेक्रंटरियों फी इस बात 
का भी आदेश देसकते हें कि उसे (अर्थात्‌ गवर्नर को)-उन सब बातों 


की “ समय-समय पर सूचना दी जाती रहे जिचका कि उन नियमों में 
उल्लेख हो 


“जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, घारा ५९ उपघारा ३ के अन्तर्गत 
गवर्नेरों के बहुत-से अधिकार मिनिस्टरों भौर सेक्रेहरियों को दे दिये 
- जायेंगे, और इन मामलों में मिनिस्टर या सेक्रेटरी 
जा गवर्नर की ओर से हुक्म दे सकेंगे । लेकिन इसी 
| धारा की उपघारा १ में एक बहुत ही विचित्र 
नियम यह रकखा गया है कि फिसी भी कारंज्ञ पर हुक्म चाहे गवर्नर 
द्वारा दिया जाय या किसी भिनिस्टर या सेक्रेटरी हारा, वह हुफ्म जारी 
!होगा सदा गवर्नर के नाम से ही । उदाहरणाये, चाहे किसी मिनिस्टर 
के हुक्म से ही किसी राजबन्दी की रिहाई का या मालगुज्ञारी की माफी 
का या और किसी बात का हुफ्म क्‍यों न निकले, कहा यही जायगा कि 
गंवनेर ने अभुक जिले में इतनी सालमुज़ारी की छूट दी है या अमुक 
राजबन्दी को गवर्नर ने रिहा किया हे । इस नियम को घनाने का यह 
उद्देश्य है कि बाहरी छोगों को यह बात न मालूम पड़ सके कि भलाई का 
या बुराई का कौन-सा कास गवर्नर ने किया और फोन-सा मिनिस्टरों ने। 
मॉण्ठफ़ोर्ड-युग में ऐसा होता था कि जो भी कोई हुक्म सुरक्षित चिषयों 
के बारे में दिया जाता उसके बारे में लिखा जाता था कि 'सकौंसिल 
गवर्नर ( 50ए०क०:-४-०००्ण्ला ) ने अमुक हुकस दिया है, और जो 
कोई हुक्म हस्तान्तरित - विषयों के बारे सें. दिया जाता उसके बारे में 
यह लिखा -जाता था कि गवर्नर ने अपने 'मिनिस्टरों की सलाह पर' 
(90ए८घ१०: #८पए जाता परं5 (050०७) भमुक हुक्स दिया है । 
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जहां एक्ट की घारा ५९ उपवारा १ के अनुसार प्रत्येक सरकारी 
हफ्म--थाहे वह गवर्नर, मिनिस्टर या सेक्रेटरी इनमें से किसीका भी 
हो--गवर्नर के नाम से ही जारी होगा, उपघारा २ के अनुसार गवर्नर 
फो अपनी मर्जी से! लेकिन मिनिस्टरों से सलाह लेफर इस बात के नियम 
बनाने छा अधिकार होगा कि इन सबके हुयम किसके हस्ताक्षरों से 
प्र्यशित होने पर प्रामाणिक माने जायेंगे । इस उपधारा के अन्तर्गत जो 
नियम भिन्न-भिन्न प्रान्तों में गवर्नरों ने प्रकाशित किये हैँ उनका मूल 
सिद्धान्त अभीतर यही हूँ कि सब सरकारी हुक्म यथा तो फिसी सरकारी 
सेप्रदरी के हस्ताक्षर से या क्रिसो सहायक सेप्रेटरी के हस्ताक्षर से ही 
चाहिएँ। मिनिस्टर या पालंमेण्टरी सेक्रेटरी अपने हस्ताक्षर से कोई 
हवस छिसी दूसरे अफ़सर पो नहीं भेज सकते । जब फ्रिसी मिनिस्टर को 
झिसी सामसझे में कोई हुयम्त देना होगा तो बहू अपना हवस सरकारी 
सेपफ्रेंटरों को ही सुना सफेगा, और फिर सरकारी सेत्रेटरी ही अपने 
हसताशार्रों से उसे जारो करेगा। इस बोच में सरकारी सेप्रेटरी गवर्भर 
मो रशस लिस्मेशरियों' मे बढ़ासे उस सामछे फो गवर्नर तकले 
जाने था भी आप्रिझारी टोया | यहां यह फहुना अप्रासंगिक ने हट्लोगा कि 
याद गयनेर घारदँ तो इस नियर्मा में तबदीली करने मिनिस्टरों और उनके 
वार्दमेखश्री मेेटरियों झो यह ः सपथ्िकार देसकफसे हूँ हि उनके यानी 
पमिलनिखदर्तं ओर धाउमेम्दरो सेपदरियों दे; हस्तादारों से जो हरम सनाये 
पारस थे समय संरगरो टरय्मों थेः समाव ही प्रामाशिद समसे जायेंगे । 
टंगडिए, बलाश सादि बालमेडरी पद्ति हारा शासित देश्नों के 
लिलिहसे शी दियति बाई मिम्रिहहरों की ग्थिति से सात-टुछ भिन्न 
॥ एगहिरदाओ दंगरर्ट में आारक-मंत्री झुझ और सो भारस-मम्यस्धी 


पाप मे पंच डु आकनकुत हुआान हुक हार हम हे सप्रार द्रः झभारतोप शाप 


मिनिस्टर रु 


सम्बन्धी अधिकारों का प्रंयोग करता है, दूसरी ओर वह स्वयं भारत-मंत्री 
मिनिस्टरों की स्थिति की हैसियत से कई अधिकारों का प्रयोग करता है । 

इसी प्रकार और सब बडे-बडे मिनिस्टर भी सम्राट 
के सलाहकार होने के अलावा स्वयं भी एक बडे मह॒कमे के अध्यक्ष होते 
हैं और उस महुकमे के अध्यक्ष होने की वजह से खुद सीधे भी कई मामलों 
में हुल्स जारी कर सकते हैं। इससे जनता की दृष्टि में उनका महत्व बहुत 
बढ़ जाता है। लेकिन हिन्दुस्तान में मिनिस्टरों की स्थिति केवल गवर्नरों 
के सलाहकारों की रक्‍्खी गई हैं । प्रान्त के जितने भी बडे-बडे विभाग 
हैं उनकी अध्यक्षता के लिए पृथक्‌ सरकारी अफ़सर नियुक्त किये जाते 
हैं। जैसे कि इंसपेक्टर-जनरल पुलिस, इंसपेक्टर-जनरल जेल्स, इंसपेक्टर- 
जनरल अस्पताल, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज़, कमिश्नर ऑफ़ 
एक्साइज़, डाइरेक्टर ऑफ़ पब्लिक इंसट्क्‍्शन, डाइरेक्टर रूंण्ड रेकड्स 
वग्नैरा-वग्रैरा । इनमें से ज्यादातर जगहें उन आलू-इण्डिया सॉबिसों के 
अफ़तरों के लिए सुरक्षित हैं जिनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा की जाती 
हैं। इसलिए इनमें से अधिकांश जगहें न तो तोडी जा सकती हैं, और 
ने उनपर किसी सिनिस्टर या घारा-सभा के किसी और सदस्य को 
नियुक्त किया जा सकता है । 


इंग्लेण्ड के मिनिस्टरों की स्थिति और भारत के मिनिस्टरों की स्थिति 
में एक और बड़ा भारी भेद यह भी है कि जहाँ इंग्लैण्ड में मिनिस्टर 
केवल पारलंमेण्ट और निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, भारत के 
मिनिस्टर एक ओर तो प्रान्त की धारा-सभा और निर्वाचकों के प्रति 
उत्तरदायी होंगे, दूसरी ओर गवर्नरों की ख़ास जिस्मेदारियों' की वजह 
से उन्हें गवर्नर, बाइसराय, भारत-संत्री, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश 
पालंमेण् के प्रति भी कुछ हद तक उत्तरदायी रहना पडेगा । 


भारत का नया शासन-विधान 
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किस प्रान्त के मन्त्रि-सण्डल में कितने मिनिस्टर होंगे, इसका फोई 
उल्लेप न तो एपट में फिया गया हैं और न गवर्नरों के आदेश्ष-पत्रों में । 
अतः प्रत्येक भान्त का गवर्नर अपने प्रधान-मंत्री 
की सलाह से प्रान्त की आवश्यकतानुसार जितने 

चाहे उतने मिनिस्टर नियुक्‍तत फर सकता है । 


संस्या और वेतन 


प्रत्येक प्रान्त फी धारान्सभा फो एक्ट के द्वारा मिनिस्टरों के वेतन 
और भर्तों फो निश्चित करने का अधिकार हैँ, लेकिन बहू किसी भी 
मिनिस्टर के वेतन में उसकी अवधि से पूर्व फोई त्तब्दीली नहीं फर 
सझती । इसके अलावा मिनिस्टरों के वेतन के लिए हर साल प्रान्त फी 
लेजिस्छेटिय असेम्बदी को मंजूरों लेने को भी ज़रूरत नहीं है, जिस 
प्रफार कि और फर्चो के लिए होती है । यह ध्यान रहे कि इंग्लैण्ड में 
ऐसा नहों है । यहाँ हरेणण मिनिस्टर फे देतन फी पाई-पाई फे लिए हर 
साल पाउंमेप्ट से मंजूरो छेनी पड़ुतो है, और यही बजह हूँ दिए इंस्लैण्ड 
दे। मिनिस्टर पार्रमेष्ड के प्रत्ति सदा पूर्ण से उत्तरदायी रहते है 


जिन-जिन देशों में इंग्लेण्ट के तर्ज फी पार्र्ममेण्टरी शासनन्यद्धति 
प्रचलित है, उन-उन देशों में मिनस्दरों फे अछाया और फई छोटे-छोटे 
सहायक मिनिस्टर भी होते हूँ। इसे किसी बढ़ 
मित्रिस्टर पे साथ लोड दिया जाता हैं, शिसके 
दाईमेलडशी तथा शासने-नाम्बन्धी पगम से ये मदद देते है। इस प्रशार ये 
सरायश भव जगियर मि निम्दरों फो दिए: में सामतोर पर पोा्ईमेल्डरी 
आपपर्-सेचे हरी था भाग्य मा्ों से वृशारा जाता है। उर्यों आामतोर पर 
बा वितिट योग मषिन्याशा यो डैदश में भाग खेत या सपिकार 
ही क्ीच; पिशिग वीडितंद थे साग्पों में। इशीशा देने पर उसे भी 


. 
हु इज डा दंगा दटज है । 


रा 
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भारत में भी कई पान्तों में भिनिस्टरों की सहायता के लिए इसी 
प्रकार के सहाथक मिनिस्टर नियुवत किये गये हूँ, जिन्हें यहाँ पारंमेण्टरी 
सेक्रेटरी का नाम दिया गया हुँ । गचर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट में पालेमेण्टरी 
सेक्रेटरियों के बारे में कोई विशेष घारा नहीं रक्खी गई है और फिलहाल 
इन्हें मिनिस्टरों के काम में सहायता देने के लिए ही नियुक्त किया गया 
है । इनके कर्तव्य और अधिकारों के बारे में इतना ही लिखना काफ़ी है, 
फि चूँकि ये मिनिस्टरों को सहायतार्थ नियुक्त किये जाते हैं इसलिए इनके 
अधिकार मिनिस्टरों के अधिकारों से ज्यादा नहीं होसकते । इंग्लेण्ड 
आदि देझ्ञों में पलंभेण्टरी सेक्रेटरी का पद आमतोर से मिनिस्टरी पर 
पहुँचने की पहुलो सीढ़ी समझा जए्तः है और इसके ज़रिये योग्य और 
उत्साही व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अच्छा सौक़ा मिल जाता है। शायद 
यही बात भारत में कुछ हुद तक सत्य सिद्ध होगी । 

पालेभेण्टरी सेक्रेदरियों- के वेतन-भत्तों फे लिए हरसाल प्रान्त की 
लेजिस्लेटिद असेम्बली को मंजूरी लेता स्रूरी है। इसके अलावा, चूंकि 
उस परद्दों पर आमतोर से धारा-सभा के सदस्य ही नियुफ्त किये जाते हैं, 
झान्त की धारा-सभा को यह एक्ट भी पास करना पड़ता हे कि कोई भी 


'चालंमेण्टरी सेक्रेटरी धारा-सभा का सदस्य रहने से इसलिए वंचित नहीं 


किया जायशा कि दह सरकारी खजाने से देतन पाता है । इसकी वजह 
यह हैं कि गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अ्तर्गत सरकारी रूजाने से 
चेतन पानेदाला मिनिस्टरों के सिबा कोई भी व्यक्ति न तो प्रान्तीय 
घारा-सभा के चुनाव में खड़ा होसकता है और न पआन्तीय घारा-सभा 


, का सदस्य रह सकता है, जबतक कि प्रान्दीय घारा-सभा इस आद्यय का 


शक्‍ट ने पात करदे। 


एक्ट की घारा ५५ के अनुसार प्रत्येक प्रान्‍्त के गवर्नर को यहु 


६ 
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अदेदा दिया गया हूँ कि वह प्रान्त के लिए एक एडवोकेट-जनरलू की 
नियुक्ति करे, जिसकी योग्यता उससे कम न हो 
जितनी कि हाईकोर्ट को जजी के लिए आवश्यक 
है । एक्ट के अन्तर्गत एडवोकेट-जनरल का कास प्रान्तीय सरकार को 
कानूनी ससलों पर सलाह देना हैं । इसके अलावा क़ानून से सम्बन्ध 
रखतेवाले और काम भी प्रान्तीय सरकार उसके सुपुर्दे कर सकती है । 
जेसे कि हाईकोर्ट बगरा में सरकार की तरफ़ से वकालत करना आदि ६ 
एडवोकेट-जनरल की नियुक्ति, बर्ख़ास्तग्ी और उसके वेतन-भ्ते निश्चित 
करने के लिए गवर्नर को अपने विवेक से काम लेने का अधिकार विया 
गया है । दूसरे शब्दों में एडवोकेट-जनरल की नियुक्ति, बर्खास्तगी और 
उसके बवेतन-भत्तों का निश्चय करना केवल प्रान्तोय मिनिस्टरों का ही 


काम न होगा, बल्कि गवर्नर को भी उसमें हस्तक्षेप करमे का अधिकार 
होगा । 


एडवोकेट-जनरल 


पुराने गवर्मेग्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत केवल तीन प्रान्तों 
यानी तीतों प्रेसिडंसियों में ही एडबोकेट-जनरल नियुक्त किये जाते 
थे। लेकिन ज्वाइण्ट पालेंम्रेण्टरी कमेटी ने सिफारिश की कि प्रत्येक प्रान्त 
में शुरू से ही एडवोकेट-जनरल नियुक्त कर दिये जायें, जिनका मुख्य 
काम प्रान्तीय सरकार को पेछीदा क़ानूनी ससलों पर सरूपह देना हो, 
क्योंकि नये विधान में पहले से भी ज्यादा ऐसे मौक़े आयेंगे जिनमें 
प्रान्तीय सरकार को उपयुक्त कानूनी सलाह का प्राप्त करना ज़्रूरी होगा । 7 

इंग्लेण्ड में सन्त्रि-मण्डल को सलाह देनेवाला जो क़ानूनी अफ़सतर 
होता है उसको एटार्नी-जनरल कहते हूँ । उसकी नियुक्ति प्रधान-मन्त्री के 
हाथ में रहती हैं और बह एक प्रकार से मन्त्रि-सण्डल का ही अंग होता< 

१. ज्वाइण्ट पालेमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट; पृष्ठ २३९, पैरा ४०१ ॥ 
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है। यहाँतक कि भन्त्रि-मण्डल के बदलने पर उसे भो इस्तीफ़ा देना 
पड़ता हैँ। लेकिन गवर्भेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तीय 
एडवोकेट-जनरलों की नियुक्ति एकमात्र मिनिस्टरों पर नहीं छोडी गई है । 
दूसरे शब्दों में, एक्ट की यह मंशा दिखाई देती है कि एडबोकेट-जनरल 
मंत्रि-सण्डल का ही एक अंग न समझा जाय बल्कि मंत्रि-मण्डल के बदलने 
पर- भी एडवोकेट-जनरल वही बना रहे । लेकिन यह तो हुईं ठेठ क़ानूनो 
स्थिति । व्यवहार में यह मंशा कहाँतक पूरी होसकेगी, यह कहना 
कठिन है । 


7 
प्रान्तीय कर्मचारी 


सरकारी क्रमचारियों के आम संरक्षण 

प्रान्तीय सरकार के मातहत जितने सरकारी अफ़सर या कर्मचारी 
काम करते हैं, उनको आमतौर पर तीन बडी-बडी श्रेणियों में विभाजित 
किया जाता हैं, जो (१) आल-इण्डिया सविस, (२) प्राविशल सबिस 
और (३) सबोडिनेट सबिस के नास से जानी जाती हैं। लेकिन इब 
तीनों श्रेणियों के अफ़सरों को एक्ट में जो अधिकार दिये गये हैं, उनका 
यहाँ वर्णन करने से पहले उन आस अधिकारों और संरक्षणों को जान 
लेना आवद्यक है जो हरेक सरकारी कर्मचारी को एक्ट द्वारा मिले हैं । 

सरकारी कर्मचारियों का सबसे पहला और मुख्य संरक्षण, जिसके 
बारे में पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, यह है कि सरकारी 
कर्सचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की खास जिम्मेदारी 
गवर्नर पर रकक्‍खी गई हैं । जब कभी सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों 
या हिंतों को रक्षा का सबाल उठेगा, तो गवर्गर को अपने सिनिस्टरों की 
सलाह के विरुद्ध भी काम करने का अधिकार होगा । 

एक्ट की छारा २४० उपधारा १ के अनुसार किसी भी सरकारी 
कर्मचारी को क़ानूनी तौर पर नौकरी से जब चाहे तब बिना कोई वजह 
बताये अलग किया जा सकता हैं । इस नियम का एकमात्र अभिप्राय 
यह हैँ कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना कृसुर भी नौकरी से अलूग ५ 
कर दिया जाय ती वह अदालतों के ज्रिये कोई हर्जाना चसुरू नहीं कर 
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सकती । लेकिन इसका यह अभिप्राम हगिज्ञ नहीं है कि प्रान्तीय सरकार 
को अपने मातहृत सब कर्मचारियों को नौकरी से 
हटाने या बर्ख़ास्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। 
एक्ट की धारा २४० उपधारा २ के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 
सौकरी से हटाने या बर्खास्त करने का अधिकार या तो नियुक्त करनेवाले 
अधिकारी को है या उस अधिकारी को हो उस भनियुक्ति करनेवाले अधि- 
कारी से भी बड़ा हो। इस नियस के फलस्वरूप इण्डियल सिविल सिस, 
इण्डियन पुलिस, इण्डियन सेडिकल सरवस आदि आलू-इण्डिया सविसों 
के सदस्यों को नौकरी रे हटाने या बर्खास्त करने का एकरात्र अधिकार 
भारत-मंत्री को होगा; क्योंकि इन सर्विस्शों के सदस्यों को नियुवित भारत- 
संत्री द्वारा ही होती है ( उदाहरण्यार्थ, यदि प्रान्तीय रूरकार किसी ज्वाइण्ट 
मजिस्ट्रेट को किसो अपराध के कारण बर्खधास्त करना चाहे तो वह ऐसा न 
कर सकेगी; क्‍योंकि ज्याइण्ट भ्रजिस्ट्रेट इण्डियद सिथिरू सर्विस के सदस्य 
होने के कारण भारत-मंत्री के अत्यवा ओर किसी भारतीय अधिकारी द्वारा 
चर्खास्त नहीं: किये जा सकते ९ 


चर्खास्तगी व अलह॒दगी 


धारा २४० करे डयधारए ३ के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी 

फो तबतक बर्ज़ास्त नहीं किया जा सकता और किसी भी सरकारी 
हक कर्मचएरो का दर्जा लबतक नहीं घटाया जा सकता 

से कार. जवत्क कि उसे अपनी सफाई पेश करने का पुरा 
अधिकार व अपनी रूफाई पेश करने का पुरा- 

घूरा सोक़ा न दिया जाय । इस नियम के दो अपवाद 

हैं। पहला तो यह हैँ कि यदि किसी कर्मचारी को किसी फ़ौजदारी 
मुक़दमे में सजा होजाय दो उसे सफाई पेश करने का सोक़ा दिये बिना 
ही बर्खास्त किया जा सकेगा। दूसरा अपदाद यहु हैं कि यदि बर्खास्त 
 ऋरनेवाला अधिकारी यह समझे ्ि इस वक्त इस फर्मचारी को सफाई 


ट 
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देने के लिए मौक़ा देना ठीक नहीं हैं तो वह अधिकारी उस कर्मचारी को 
मौका दिये बिना ही बर्खास्त कर सकेगा। लेकिन इस हाकत में उस 
अधिकारी को उन वजूहात को प्रकाशित करना पडेगा जिनकी वजह से 
उस कर्मचारी को सफ़ाई पेश करने का सौक़ा नहीं दिया गया ॥ 

एक्ट की धारा २७० के अनुततार किसी भी सरकारों कर्मचारी के 
विरुद्ध १ अप्रैल १९३७ से पहले किये गयें क्रिप्ती भो अपराध के लिए 
कोई भी फ़ोजदारी या दीवादी सुक़दसा तबतक 
नहीं चलाया जासकता जबतक कि गवर्नर अपनी 
मरज्ञो" से उसकी स्वीकृति न देदे। और अगर गव- 
तर मुक़दमा चलाने की स्वीकृति दे भी दे, तो कोई भी सरकारी 
कर्मचारो अदालत द्वारा तबतक अपराधी नहीं समझा जायगा जबतक 
कि यह साबित व होजाय कि इस कर्मचारी ने वह अपराध बुरी नीयत 
से या जान-बूझकर किया था। अगर ऐसे किसी मुक़दमे में उस कर्मचारी 
के हक़ में फैसला होजाय और वह अपने मुक़दमे का हर्जाना उस व्यक्ति 
से न बसूल कर सके जिसने उसपर सुक़दसा चलाया था, तो वह सरकारी 
ख़ज़ानें तक से अपना हर्जाना वसुलू करने का हक़दार होगा । 

एक्ट की घारा २६१ उपधारा ३ के अनुसार, यदि किसी सरकारी 
कर्मचारी को किसी दीवानी मुक्तदमे में, जो उसपर सरकारी काम की 
बदौलत चलाया गया हो, हर्जाना देना पडे, तो गवर्नर अपने विवेक' से 
उसे बह हर्जाना सरकारी खजाने से दिला सकता है ॥ 

धारा २७२ के अनुसार उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशनों पर 
जो हिन्दुस्तान से बाहर के रहनेवाले हों, भारत की घारा-सभायें किसी 
प्रकार का कोई टैक्‍स नहीं लगा सकतों। 


अब हम भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अफसरों के अधिकारों का वर्णन करेंगे। 


पिछले अपराधों 
की माफो 
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आल-इण/्डिया सर्विततें 

प्रान्तीय कर्मचारियों में सबसे पहला नम्बर उन अफसरों का है, जो 
आल-इण्डिया सचिस के अफसर कहलाते हैं । ये अफसर ज्यादात्तर प्रान्तों 
कर में हो काम करते हैं, लेकिन चूंकि इनकी भर्ती 
38020 की सारे हिन्दुस्तान के लिए भारत-मंत्री द्वारा होती है 
इसलिए आलरू-इण्डिया संविस वाले कहलाते हैं । 
ज्वाइण्ट पालेमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता हैँ कि १ जनवरी 
१९३३ को भारत में आल-इण्डिया स॑विसें और उनमें यूरोपियषन तथा 

भारतोय अफप्तरों की संख्यायें मिम्त प्रकार थीं :--- 


सर्विस यूरोपियय. भारतीय कुल 

इण्डियन सिविछ सर्विस <१९ ४७८ १२९७ 
इण्डियन पुलिस ५०५ श्५२ ६६५४ 
इण्डियन फ़ारेस्ट सचिस २०३ ९६ २९९ 
इण्डियन सविस ऑफ इंजीनियर्स ३०४ २९२ ५९६ 
इृण्डियन मेडिकल सविस (सिविल) २०० ९८ २९८ 
इण्डियन एज्युकेशवल सर्विस ९६ ७९ श्ज्५ 
इण्डियन एग्रीकल्चरलू सर्विस ४६ ३० ७६ 
इंण्डियन वेटीरिनरी संविस २० २ २२ 

कुल योग. २१९३ १२२७ बे४२८ 


प्रान्तीय शासन-क्षेत्र में जितनें बडे-बडे ओहदे हैं उनपर इन्हीं आल- 
' छुण्डिया स्विस्यों के अफसर नियुक्त किये जाते हैं ॥ उदाहरणार्थ, ज्वाइण्ट 
मजिस्देट, जिला मजिस्ट्रेट, कलक्टर, जिला जज, दौरा जज, कमिइनर, 


१. ज्वाइण्ठ पार्लंमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट; पृष्ठ १४७, पैरा २७७।' 


२. इनमें ८ अफ़सर ऐसे थे जिनको व कालों में और न गोरों में 
ही शुमार किया यया था १ 
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रेदेन्यू बोर्ड के सदस्य आदि की नियुक्ति इण्डियन सिविल सर्विस के 
सदस्यों में से ही होती है । और चुँकि इन सबिसों की भर्ती भारत-मंत्री 
हारा होती है, इस नियम का स्वाभाविक परिणाम यही होता है कि 
जितने भी बडे-बडे ओहदे हैं वे आमतौर पर अंग्रेजों के ही क़ब्जे में चले 
जाते हैं 


सन्‌ १९२४ में ली-कमीशन की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप भारत« 
मंत्री ने पिछली तीन संविसों की भर्ती बन्द करके इस महंकमों के 
अफ़सरों की भर्ती का अधिकार प्रान्तीय सरकारों 
को देदिया था। अतः १ अप्रैल १९३७ से प्रान्तीय 
स्व॒राज्य जारी होजाने का स्वाभाविक परिणाम यही होना चाहिए था 
कि होंष सब आल-इण्डिणा सचिसों के अफ़सरों की भर्ती का अधिकार 
भी प्रान्तीय सरकारों को मिल जाता | लेकिन एक्ट की धारा रेड 
उपधारा १ के अन्तगत प्राग्तीय स्व॒राज्य जारी होजाने के बाद भी भारत- 
मंत्री ने इण्डियन सिविल सविस, इण्डियन पुलिस और इण्डियन मेडिकल 
सर्विस (सिधिल) के अफ़सरों की भर्तों करमे का अधिकार अपने हु।थ में. 
ही रक्खा है। और भारत-मंत्री इच सचिसों के अफ़सरों की केवल भर्तो हू॥ 
नहीं करता रहेगा, वल्कि धारा २४४ उपध्यरा ह के अन्तर्गत उसे यह 
निइचय करने का भी अधिकार होगा कि हरसाल किस प्रान्त को किसः 
सदिस के कितने-कितने अफ़सर लेने पडेंगे। यदि कोई प्रान्त खर्चे में कमी: 
करने की ग्ररक्ष से या. अपने महकमों. का पुनस्संगठन करने के खाल से 
ज्वाइप्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस आदि को. 
जगहों में. कमी करना चाहेगा तो उसे ऐसा करने का अधिकार नः 
होगा । उदाहरणार्थ, यदि संयुक्‍तप्रान्त की सरकार प्रान्त में ४८ जिलों. 
के दजाय केवल ४० या ४४ ही जिले रखना चाहे तो वह ऐसा न कर 


भर्तती का अधिकार 


जा 


प्रान्तीय कर्मचारी (७५, 


सकैगी। क्योंकि उसे ४८ जिला मजिस्ट्रेठ और ४८ पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
तो लाज़िसी तौर पर रखने ही पडेंगे २ 

आवपाशी यानी सिचाई-विभाग के इंजीनियरों की भर्ती प्रान्तीय 
स्वराज्य जारी होजाने पर भारत-मंत्री ने खुद करना बन्द कर दिया है । 
छेकिन धारा २४५ के अन्तर्गत उसने यहु अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित 
रकक्‍ता हैँ कि बहु जब चाहे तब इन अफ़सरों की भर्तों पुनः शुरू करदे। 

जिन आल-इण्डिया साबिसों के अफ़सरों की भर्ती का अधिकार भारत- 
मंत्री ने अपने हाथ में रकखा है, उनके लिए धारा २४६ के अन्तगंत जगहें 
सुरक्षित रखने का अधिकार भी भारत-संत्री को 
दिया गया हुँ । इस अधिकार के प्रयोग में भारत- 
मंत्री जिन-जिन जगहों को किसी संबिस के लिए सुरक्षित घोषित करदे, 
उन जगहों पर केवल उसी सर्विस के अफ़सर्‌ नियुक्त किये जा सकेंगे। इन 
जगहीं को हम 'सुरक्षित जगहों' के नाम से पुकारेंगे । ऐसो कोई भी सुरक्षित 
जगह भारत-मंत्री की पुर्व-अनुमति के बिना दीन महीने से ज्यादा स्ताली 
नहीं रकखी जायगी और हर सुरक्षित जगह के लिए एक अफ़सर अलग 
नियुक्‍त करना जरूरी होगा। ऐसा भी नहीं किया जासकेगा कि दो 
सुरक्षित जगहों को मिलाकर उस जगह पर आल-इण्डिया सबिस का 
एक ही अफ़सर नियुकतत कर दिया जाय | 

नीचे हम उन जगहों की एक सूदी देले हूँ जिन्हें संयुक्तप्रान्त सें सरित- 
अंद्ी ने इण्डियद सिविल सविस के अफसरों के लिए सुरक्षित रवखा हैः--- 

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्थ 5) रे 

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेक्रेटरी 7३ 

प्रान्‍्तीय सरकार के सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी “** 

कमसिद्दर 4०* 


सुरक्षित जगह़ें 


बढ की 6७, 
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अफ़ीम-अफ़तर ०2 १ 
रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायदीज़ १ 
डिप्टी-रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायदीज्ञ १ 
डाइरेक्टर लेण्ड रेकड्से १ 
लीगल रिमेम्ब्रेन्सर १ 
एक्साइज्ञ कसिइनर १ 
अफप्तर बन्दोबस्त और उसके असिस्‍्टेण्ट दर 
डिप्टी कसिइनर और जिला सजिस्ट्रेट १58 डेट 
रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ०५ १ 
जिला व सेशन जज १5% ३१ 
ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट व असिस्टेण्ट कमिदनर 5४ शे२ 
सेशन्स व सबोडिनेट जज श्र है 


० 


१. इण्डियन पुलिस के लिए संयुकतप्रान्त में जो जगहें सुरक्षित 
रहेंगी, वे भी जानने लायक हैं। उनकी संख्यायें निम्त प्रकार हैं :--- 


इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस 523 १ 
डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरलू पुलिस ये 
असिस्‍्टेण्ट इन्सपेक्टर-जनरल रेलवे पुलिस ३२ १ 
सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी इन्सपेक्टर- 

जनरल के असिस्‍्टेण्ट ४०५ हि 
इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस का असिस्‍्टेण्ट ६५ १ 
सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ब्नन.. ४६ 
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कुल ७5 


प्रान्तोय कर्मचारी १०७ 


इस प्रकार प्रान्त के जितने भी मुख्य-मुख्य विभाग हैँ उतके अध्यक्ष 
ओर जिलों के शासन के अध्यक्ष आई० सी० एस० यात्ती इण्डियन 
सिविल सचिस के सदस्य हो रहेंगे और शासन की सारी मशोन आई० 
सी० एस० अफ़प्तरों पर निर्भर रहेगी । इंग्लेण्ड में, जेसा कि हम पहले भी 
लिख चुके हैं, स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है । वहाँ हरेक बडे महकमे 
के अध्यक्ष या तो केविनेद के ही सदस्य होते हैँ, या केव्िनेट का 
समर्थन करनेवाले पालंमेण्ट के अन्य सदस्य । और चूंकि ये सब व्यक्ति 
पालंम्रेण्ट के सदस्य होने के नाते जनता के ही निर्वाचित प्रतिनिधि होते 
हैं, सारे शासन पर वे अपना असर डाल सकते हैं । 


घारा २४६ उपघारा २ के अनुसार आल-इण्डिया संविस के अफ़स्तरों 
के तबादले व उनको भिन्न-भिन्न पदों पर नियुक्त 
करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया हैं और 
इस अधिकार के प्रयोग में उसे अपने विवेक' से काम लेनें का अधिकार 
होगा । 


नियुक्ति व तबादले 


धारा २४७ की उपधारा १ के अनुसार इन अफ़सरों के वेतन, भत्ते 
व पेंडनें मिइ्िचित करने और छुट्टी आदि विविध विषयों के बारे में 
ह नियम बनाने का अधिकार भारत-मंत्री को ही 
दिया गया है । अर्थात्‌ किस अफ़सर को कितना 
वेतन सिलेगा, कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, रिटायर होने पर कितनी पेंशन 
मिलेगी आदि सब महत्वपूर्ण विषय प्रान्तीय सरकारों के हाथ में न होकर 
भारत-मंत्री के हाथ में रहेंगे । प्रान्तीय सरकारों को इन स्विसों के बारे 
में केवल उन सामलों में नियम बनाने का अधिकार होगा, जिन सामलों 
में कि भारत-मंत्री नियम बनाने का अधिकार उनपर छोड दे । लेकिन 
चूंकि भारत-मंत्री के नियमों में आमतौर पर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं 


वेतन और भत्ते 


१०८ , भारत का नया शासन-विधान 


छोडी जाती, इंस बात का सहज में ही अनुसान लगाया जासंकता हैँ कि 
प्रान्‍्तीय सरकारों को इंन॑ संचिसों की नौकरी से सम्बन्ध रखनेवालें 
नियम बनाने के अधिकार लगभग शून्य के बराबर होंगे । 

यही नहीं बल्कि इंसी उपधारा के अन्तर्गत, भारतन्मंत्री भी ऐसा 
कोई परिवर्त्तत इत संविसों के नियमों में नहीं कर सकेगा, जिसके हारा 
पुराने अफसरों के अधिकारी की छीना जा सके । उदाहरणाथ, यदि किसी 
समय भारत-मंत्री इन अफ़प्तरों के बेतनों को घठाना चाहे तो बह पुराने 
भफ़सरों के लिए ऐसा न कर सकेगा । 

घारा २४७ की उपधारा २ के अनुसार ईंन अफसरों को तरवक़ी 
हैने, ऊँचों जगह देने, तीन महीने से ज्यादा की छुट्टी को दरख्वास्त पर 
हुंबस सुनाने और मोअततिल करने के लिए गवर्नर 
को अपने विवेक से कास लेने के लिए कहां 
गया हैँ । अर्थात्‌ इन मामलों में सिनिस्टरों का निर्णय अन्तिम निर्णय 
भहीं हीगा । 

घारा २४७ की उपधारा ३ के अन्तर्गत इंन अफसरों के साथ यह 
रिआयत की गई है कि यवि गवर्नर किसी अफूसर को मोअत्तिल करने 
की इजाजत बेदे तो भी बह तवतक अपनी पूरी तनरझ्वाह ही लेता 
रहेगा जबतफ कि गचर्नर खुद अपने विचेफ' से यह हुक्स न दे कि 
भोअत्तली की हालत में अमुक अफसर को केवल इतनी ही तनदवाह दी 
ज्ञाय । और धारा २४७ की उपधारा ४ के अनुसार इन अफ़सरों के 
चेतन व भत्तों के लिए प्रान्तीय धारा-सभा की मंजूरी लेने को भी 
ज़रूरत नहीं होगी । ! 

धारा २४७ की उपवारा ५:के अन्तर्गत इन अफ़ंसरों को रिटायर 
होने पर अपनी पेंत्रनें सौधे केल्ट्रीय सरकार से लेक्ेने का अधिकार होगा। 


तरक्‍क़ी और छुट्टी 


प्रान्तीय कर्मचारी १०९ 


बाद में यह केन्द्रीय प्रकार का काम होगा कि वह उस पेंशन को उन 
फेंगनें प्रान्तीय सरकार या सरकारों से वसूल करे जिनके 
कि मातहुत उस अफ़सर ने काम किया हो। 
: प्रान्तीय अफ़सरों की पेंशनों का भार केन्द्रीय सरकार पर डालनें की 
वजह यह हैँ कि अक्सर इन अफ़सरों को कई प्रान्तीय सरकारों के और 
केद्रीय सरकार तक के मातहत काम करने का मोौक़ा पड़ता है । इन 
अफ़सरों को इस झंझट से बचाने के लिए कि वे किस प्रान्त से अपनी 
पेंशनें बसुल करें, यह नियम बना दिया गया है कि पेंदनों के मामले में 
उनका एकमात्र केन्द्रीय सरकार से ही सरोकार रहेगा । आमतौर पर 
यही नियम हाईकोर्ट के जजों को पेंडनों के बारे में रकखा गया है ॥ 
ब्रिटिश सरकार को इन अफ़सरों की पेंशनों के बारे में कितनी 
अधिक फिक है, इसका अनुमान भारत-मंत्री ला ज़ेटलंप्ड के उस भाषण 
से छूग जांता हूँ जो उन्होंने ४ जुलाई १९३५ को हलाड्ड-सभा भें इण्डिया- 
बिल की वहस के दौरान में दिया था। छाड ज्ञेटलेण्ड ने कहा था कि 
“बाइसराय की खास ज़िम्मेदारियों में एक ख़ास ज़िम्मेदारी सरकारी 
कर्मचारियों और उनके आश्चितों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने 
की है, और इस ख़ास ज़िम्मेदारी को पुरा करने में वह भारत-मन्त्री के 
भातहत होगा । यदि भारतीय घारा-सभाओं और मिनिस्टरों की नोति के 
फलस्वरूप पेंदनों की अदायगी के लिए भारतीय ख़ज्ाने में रुपया न 
भी रहे, तो भारत-सन्‍्त्री को वाइसराय को यह आदेश देने का अधि- 


कार होगा कि पेंशनों की अदायमी के लिए वहु ,विलायत में क़र्जा 
तक लेले 


धारा २४७ की उपंधारा ६ के अंस्तेर्गत यह नियम है कि यदि 
प्रान्तीय सरकार किसी अंफ़सर को किसी वजह से पूरी पेंशन की जगह 


११० भारत का नया शासन-विधान 


कम पेंशन देना चाहे, तो वह भारत-मंत्री की पूर्व-अनुमति के बगैर ऐसा 
नहीं कर सकेगी । 
धारा २४७ की उपधारा ७ के अनुसार भारत-मंत्री को यह अधिकार 
दिया गया है कि यदि वह समझे कि इन अफ़सरों के लिए बनाये गये 
नियमों के अनुसार चलना किसी ख़ास मामले में ठीक नहीं है तो वह 
सारे नियमों को ताक़ पर रखकर जेसा उचित समझे कर सकेगा । 
नियन्त्रण और अनुशासन आदि के मामलों में भो इन अफ़सरों की 
स्थिति कुछ कम सुविधाजनक नहीं है । यदि किसी अफ़सर के साथ 
, संयोगवश उसकी नौकरी के मामले में कोई अन्याय 
0 2 भो होजाय, या यदि अन्याय न भी हो लेकिन वह 
अफ़सर समझे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो 
घारा २४८ की उपधारा १ के अन्तर्गत उसे अपना मामला ठेठ गवर्नर 
तक लेजाने का हक़ होगा । और गवनर को यह आदेश दिया गया है 


कि वह उस मामले को तह॒क़ीक़ात कराये और “अपने विवेक” से उस 
सामले का फंसलछा करे । 


धारा २४८ की उपधारा २ के अन्तर्गत इन अफ़सरों को किसी प्रकार 

की भो सज्ञा, यहाँतक कि ताकोद भी, तवतक नहीं की जा सकेगी जबतक 
कि गवर्नर खुद अपने विवेक से ऐसा फंसला न करे । और यदि गवर्नर 
किसी अफ़सर को सज्ञा देने या उसे ताकीद करने का हुक्म वे भी दे, या 

| उसकी नौकरों के नियमों की ऐसी व्यास्या करदे जो उस अफ़सर को 


पतन्द न हो, तो उसे अपना मामला ठेठ भारत-मन्त्री तक लेजाने का 
मधिकार होगा । 


सबसे अन्त में घारा २४९ के अन्तर्गत भारत-मंत्री को यह्‌ अधिकार 
दिया गया है कि यदि वहू समझे कि नया विधान जारी होने के कारण 


प्रान्तीय कर्मचारी १११ 


आल-इण्डिया सविस के किसी अफ़सर को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा 
हैं तो वह उस अफ़तर को या उसके किसी उत्तरा- 
धिकारी को प्रान्त के खजाने से जितना उचित 
समझे उतना मुआवज्ञा दिलादे । इस मुआवजे के लिए उसे प्रान्तीय घारा- 
सभा को मंज्री लेने की भी ज़रूरत नहों होगी । 
अभोतक आल-इण्डिया सविस के उन अफ़सरों के अधिकारों का 
बर्णव किया गया हैँ, जिनकी भर्ती भविष्प में भारत-मन्त्री के हाथ में 
अप हैगी । लेकिन एक्ट की धारा २५० के अन्तर्गत 
53248 ५ ये सब अधिकर समान रूप से उन पुराने अफ़सरों 
को भी प्रदान किये गये हैं, जिनकी भर्त्ती भारत- 
मंत्री ने की थी और जो नये घिथान के बाद भी प्रान्तीय सरकार की 
नौकर्री में रहेंगे । फ़रीब-करोब यही स्थिति प्रान्तीय सरकार के मातहत 


काम करनेवाले उन अफ़प्रों की रहेगी जो फ़ौज में से लिये जायेंगे या 
फ़ौज में से लिये गये होंगे । 


मुआवजा 


ग्राविशल सर्विस 


आल-इण्डिया सर्विसों के अफ़सरों के बाद प्रान्तीय अफसरों में दूसरा 
नम्बर उन अफ़सरों का हू जो प्राविशल सचिस के अफ़सर कहलाते हूं । 
आल-इण्डिया सविस की भाँति प्राविशल सर्विस भी कई शाखाओं में 
विभाजित हैं, जिनके अलग-अलग नाम है । आमतौर पर आल-इण्डिया 
सवसों की हरेक शाखा से मिलती हुई प्राविद्वल स्विसों की भी शाखायें 
होती हैँ । उदाहरणार्थ, इण्डियन सिविल सचिस के मुक़ाबले में हरेक प्रान्त 
में प्राविशल सिविू सविस होती है । इण्डियन पुलिस सर्विस के मुक़ाबले 
में प्रत्येक प्रान्त में प्राविशल पुलिस सविस होती हैँ । इसी प्रकार और 
सर्विसों के बारे में समझना चाहिए । इण्डियन सिथिल सचिस के नये 


श्श२ भारत का नया शासन-विधान 


अफ़सरों को पहले अकसर असिस्‍्टेण्ट कलक्टर और ज्वाइण्द सजिस्ट्रेंटों के 
पदों पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि इन्ही पदों पर प्राविद्वल 
सविस के अफस्तर नियुक्त किये जायें तो उन्हें डिप्टी कलक्टर और 
डिप्टी मजिस्ट्रेट कहा जाता हैं । कुछ प्रान्तों में इण्डियन सिविल सविस 
के नये अफ़सरों को जो जगह पहले दी जातो हैँ वह असिस्‍्टेण्ट कमिइनर 
की होती है, लेकिन यदि प्राविशल सर्विस के अफ़सर उसी जगह पर 
नियुक्त किये जायें तो उन्हें एक्स्ट्रा-असिस्टेण्ट कमिइनर कहा जाता हैं । 
इसी प्रकार प्राविशल पुलिस सर्विस के अफ़सरों को आमतौर पर डिप्टी 
सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट पुलिस की जगह पर नियक्त किया जाता है, लेकिन यदि 
उसी जगह पर इण्डियन पुलिस का अफ़सर नियुक्त हो तो वह असिस्‍्टेण्ट 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑफ पुलिस कहलाता है ।! 


प्राविशल सचिसों के अफसरों की भर्त्ती करमे, उनके वेतन व भत्ते 

तय करने और उनकी नौकरी वगरा के मामलों के लिए नियम बनाने 
का पूरा अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दिया गया 
। उन आम संरक्षणों के अलावा, जो हरेक सर- 
कारी कर्मचारी के लिए एक्ट में रक्खे गये हें, प्राविशल सबिस के 
अफसरों के लिए केवल यह ॒ संरक्षण विशेषकरूप से रबखा गया हैं कि 
इनकी नोकरी वग्नेरा के जो तियम बनाये जायेंगे उनमें एक नियम इस 
आशय का ज़रूर होगा कि नौकरी के मामलों में इनके ख़िलाफ़ जो हुक्म 


विशेष संरक्षण 


2. जिन-जिंन आल-इण्डिया सविसों की भर्ती भारत-मन्त्री द्वारा 
बन्द होचुकी है, उनकी जगह प्रान्तीय सरकारों द्वारा जो नई सबिसें 
क़ायम की गई हैं उनको आमतोर पर पहले श्रेणी की प्राविणल स्िस 
का नाम दिया गया है और उनके साथ की पुरानी प्राविशल स्विसों को 
दूसरी श्रेणी की प्राविशल्त सविस! का नाम दिया गया है । 
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जारी हों उनके खिलाफ़ कम-से-कम एक अपील उच्च अधिकारियों तक 
करने का इन्हें अधिकार होगा। लेकिन प्रान्तीय सरकार के हुक्‍्स 
के ख़िलाफ़ कोई अपील ये किसी और उच्च अधिकारी के पास न 
लेजा सकेंगे । 
यह तो हुई प्राविश्षल सविस के उन अफ़सरों के अधिकारों की बात 
जो नये भर्त्ती होंगे। लेकिन प्राविद्ाल सविसों के पुराने अफ़सरों की 
स्थिति भी लगभग बेसी ही मज़बूत रबखी गई हें 
जेंसी कि आल-इण्डिया सविस के अफसरों की । 
धारा २४१ उपधारा ३ के अनुसार इन अफसरों की नोकरी के मामलों 
में कोई ऐसा परिवत्तेन, जो इनके ख़िलाफ़ जाता हो, तबतक नहीं हो 
सकेगा जबतक कि वह परिवर्तन या तो भारत-संत्री की अनुमति 
से या ऐसे किसी अधिकारी द्वारान किया गया हो जिसे ८ मार्च 
१९२६ को ऐसा परिवर्तन करने का अधिकार था। ८ मार्च -१९२६ 
की तारीख रखने की यह गरज़ हैँ कि यद्यपि इस तारीख तक 
प्रान्तीय सरकारों को प्राविशल सचिस के अफ़सरों की भर्त्ती बग्गेरा करने 
का अधिकार था, लेकिन उनकी नौकरो वग़ेरा के लिए नियम ज्यादातर 
भारत-मंत्री द्वारा ही बनाये जाते थे। ९ मार्च १९२६ को प्रान्तीय सर- 
कारों को पहली बार इस अफ़सरों की नौकरी के नियम बनाने का 
अधिकार मिला था। संक्षेप में इसका यह मतरलूव हुआ कि ८ मार्च 
१९२६ तक जो अफ़सर प्राविशल सर्विस में भर्त्ती हो चुके थे उनका 
संरक्षक भी भारत-मंत्री ही रहेगा । 


पुराने अफूसर 


इसके अलावा धारा २५८ उपधारा १ के अनुसार प्रान्तीय स्वराज्य 
» से यहुले के अफसरों की कोई भी जगह तबतक कमी में नहीं राई जा 
सकती जबतक कि स्वयं गवनेर अपने विवेक से उसकी मंजूरी न देदे । 

८ | 
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हाँ, ये पुराने अफ़सर जैसे-जैसे कम होते जायेंगे वेसे-वेसे इनकी जगहों में 
कमी की जा सकेगी । 

धारा २५८ की उपधारा २ के अनुसार इन अफसरों के वेतन, भत्ते 
और पेंशन आदि के नियमों में कोई परिवत्तव तबतक नहीं होसकेगा 
जबतक कि गवर्नर अपने विवेक' से उसकी मंजूरी न देदे । इसी उपधारा 
के अनुसार इनके आवेदन-पत्नों पर कोई ज्िलाफ़ हुक्म भी तबतक नहीं 
दिया जायगा जबतक कि गवर्नर अपने विवेक' से उसे जारी न करे । 

यदि प्राविशल सर्विस के इन अफ़सरों में कुछ अफ़सर ऐसे हों 
जिनकी नियुक्ति भारत-मंत्री ने की हो, तो धारा २५८ उपधारा 
३ के अनुसार उनकी जगहें तबतक नहीं तोडी जा सकतीं और उनके 
वेतन, भत्तों व पेंशन के नियमों में तबतक परिवत्तंन नहीं किया जा 
सकता जबतक कि भारत-समंत्री की मंजूरी न लेली जाय । ऐसे हरेक 
अफ़सर को भारत-मंत्री तक अपील करने का भी अधिकार होगा। 
सवोडिनेट सर्विप्त 

प्राविशल सविस के अफ़सरों के बाद प्रान्तीप कर्मचारियों में 
सबोडिनेद या मातह॒त सर्विस के कर्मचारियों का नम्बर आता हुँ | आल- 
इण्डिया सॉविस और प्राविशल सबिस के अलाबा जितने भी सरकारी 
फर्मचारी हैं, चाहे वे दफ़्तरो या चपरासी ही क्यों न हों, वे इसी श्रेणी में 
शामिल किये जाते हैं । इनकी भर्ती का अधिकार प्रान्तीय सरकारों के 
हाथ में रहेगा और इनकी नौकरी वगरा के आमतोर पर सब नियम भी 
प्रान्तीय सरकार ही बनायगी । लेकिन इस नियम में एक अपवाद हूँ और 
बह यह हैँ कि डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण् पुलिस के दर्जे से नीचे के जितने भी 
पुलिस अफ््तर व कान्सटेबल होंगे उनको भर्ती और नौकरी के नियमार्दि 
में परिवतंन प्रान्तीय बारा-सभा के एक्ट के झ्रियें ही होसकेगा और 
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सत्सम्बन्धी बिलों पर विचार करते के लिए गवर्नर से पूर्ते-अनुमति 
लेनी होगी । 

उन आम संरक्षणों के अलावा जो प्रान्त के हरेक सरकारी कर्मचारी 
के हक़ में रकखे गये हैँ, सवोडिनेद सविस के कर्मचारियों के लिए भी यह 
एक संरक्षण विशेष रूप से रबर यया है कि हरेक कर्मचारी को अपनी 
नौकरी के मामलों में अपने अफ़सर के हुक्म के झ़िलाफ़ कम-से-कम एक 
बड़े अफ़्सर तक् अयोल करने का अधिकार होगा । इसी तरह सबोडिनेट 
सर्विस के पुराने कर्मचारियों के लिए भी घारा २४१ उपधघारा ३ में यह ः 
मियम रकक्‍खा गया है कि ८ मार्च १९२६ से पहले के कर्मचारियों के 
सौकरी-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तत या तो भारत-मंह्री की अनुमति से 
किया जाम्केगा या उन अधिकारियों द्वारा जिनको ८ सार्च १९२६ तक 
ऐसा करने का अधिकार था। इस सम्बन्ध में यह जानता मनोरंजक होगा 
फि इस तारीख तक सबोडिनेट सर्विस के कर्मचारियों की पेंशनों के बारे 
में भी तियम भारत-मंत्री हारा ही बनाये जाते थे। अतः प्रान्तीय 
सरकार को इन पुराने कर्मचारियों की पेंशनों के नियमों में भारत-मंत्री 
की अनुमति बिना परिवरत्तेन करने का कोई अधिकार न होगा । उदाहर- 
णार्थ, यदि प्रान्तीय मिनिस्टर ८ मार्च १९२६ से पहले भर्ती हुए चपरा- - 
स्ियों की पेंशनों के मियमों में तब्दीली करना चाहें हो उन्हें इसके लिए 
भारत-मंत्री से अनुमति लेवो होगी १ 
पब्लिक सर्विस कबीशन 


एक्ट की धारा २६४ हारा प्रत्येक प्रास्त सें एक पब्लिक सर्विस 
कमीशन की स्थापना की यई है, जिसका काम आल-इण्डिया सर्विस के 
्य अफसरों के अलावा प्रान्तीय सरकार के सातहत काम करनेवाले भर 
सब कर्मचारियों की भर्ती करना होगा। इसके अलावा प्रान्त्रीय कर्मचा- 
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रियों की नौकरी से सम्बन्ध रखनेवाले कई मामलों में भी प्रान्तीय 
सरकार को प्रान्त के पब्लिक सचिस कमीशन से सलाह लेना लालजिमी 
होगा । एक्ट की धारा २६६ उपधारा ह के अनुसार प्रान्तीय सरकार 
को निम्नलिखित सब मामलों में पब्लिक सविस कमीशन से सलाह 
लेती पडेगी :-- 


( अ ) भिन्न-भिन्न सविसों के अफ़सरों और कर्मचारियों की भर्ती 
का तरीक़ा; 


( व ) सरकारी अफ़्सरों व कर्मचारियों को नियुक्ति और उनकी 
पद-वृद्धि के सिद्धान्त; और 

( स ) अनुशासन और नियन्त्रण सम्बन्धी सब सामले । 

एक्ट की धारा २६६ उपधारा ४ के अनुसार डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट 
पुलिस के दर्जे से नोचे के सब पुलिस अफसरों व कान्‍्सटेवलों के बारे में 
प्रान्तीय सरकार को पब्लिक सविस कमीशन से उपर्युवतत मामलों में 
सलाह लेना लाज्िमी न होगा। और उपधारा ३ के अनुसार गवर्नर को भी 
पह अधिकार दिया गया हूँ कि वह नियम बनाकर प्रान्त के और खास- 
स्रास अफसरों और कमंचारियों के सम्बन्ध में पब्लिक सविस कमीशन के 
दखल का अन्त करदे। इस प्रकार नियम बनाने में गवर्नर अपनी मर्जी 
से काम करेगा। 

प्रान्त के पब्छिक संविस कमीशन के सदस्यों की संख्या निश्चित करने, 
उसके चेयरमेन व सदस्यों को नियुक्ति करने, उनके वेतन-भत्ते निश्चिचत 
फरने और उनकी नौकरी वगरा के नियम बनाने का अधिकार गवर्नर 
को होगा और इन सब बातों में बह अपनी मर्जी' से काम कर सकेगा । 
एफ्ट फी धारा २६८ के अनुसार, प्रान्तीय धारा-सभा से पब्लिक साॉविस 
फर्मोशन के झार्चे को मंजूरी छेना भी जहरी न होगा । 
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एक्ट की धारा २६५ के अनुसार प्रान्त फे पव्छिक सविस कमीशन 
के कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिएँ जो १० साल तक्क भारत 
में सरकारी मुलाज़िम रह चुके हों । 

यह ध्यान रहे कि प्रान्त के पब्लिक सविस कमोशन मिनिसदरों के 
काम में लाभदायक तभी सिद्ध होसकते हैं जब कि उनके सदस्यों की 
निमुक्ति वगेरा सिनिस्टरों के हो हाथ में रहे । ऐसा न होने पर यह 
समझा जाय कि प्रान्तों के लिए पब्लिक संविस कमीशतों की निमुक्ति 
का उद्देधय बहुत कुछ यही हैं कि प्रान्त के कर्मचारियों पर धारा-सभा और 
मंत्रि-मण्डल का प्रसाव ज्यादा न बढ़ सके तो उसमें आइचर्य न होगा। 


प्रान्तीय घारा-सभाओं का संगठन 


घारा-सभाओं के मनन 

एक्ट की घारा ६० के अन्तर्गत गवर्नर वाले प्रत्येक प्रान्त में घारा- 
सभा की स्थापना कौंगई है, जिसके किसी प्रान्त में एक और किसीर्े 
दो भवन होंगे। इन्हें ऋमशः लेजिस्लेटिव असेम्बलली और लेजिस्लेटिव 
कौंसिल नाम दिया गया हैं। इनमें लेजिस्लेटिव असेम्बली गवर्नर वाले 
हरेक प्रान्त में रक्छी गई हैं, और उडीसा की असेम्बली के सिवा भौर 
सब प्रान्दों को असेम्बलियों के सदस्य केवल निर्वाचन द्वारा ही नियुक्त 
किये जाया करेंगे । लेकिन मद्रास, बम्वई, बंगाल, संयुकतप्रान्त, बिहार 
और आसाम इन छः प्रान्तों में लेजिस्लेटिव असेम्बलियों के अलावा लेजि- 
स्‍्लेटिव कॉसिलें भी रहेंगी। धारा-लभा के इस दूसरे भवन यानी 
झेजिस्लेटिव फौंसिल के, जिसे आमतौर पर द्वितोय चेम्बर' या “भपर 
चेम्बर के नाम से भी पुकारा जाता है, अधिकांश सदस्य निर्दाचित होंगे, 
लेकिन कुछ गवनर हारा नामज़द भी हुआ करेंगे । 

यह ध्यान रहे कि भारत के प्रान्तों में द्वितीय चेम्बरों का श्रीगर्णेश 
नये विक्ान के 'प्रान्तीय स्वराज्य' के साथ ही होता हैं । इससे पहले, 
मॉप्टफ़ोर्ड-युग में भो, भारत के किसी प्रान्त में द्वितोय चेम्बरें नहीं थीं । 

पह भी याद रखने की बात है कि भारतीय लोकमत अप्रास्तों में 
द्वितीय चेम्बरों की स्थापना के हमेशा विरुद्ध रहा हैँ । यही नहीं बल्कि 


साइमत-क्रमोगन और सारत-सरकार तक ने इनको स्थापना की कभी 


खाचचघ8 चव चकाएंत ्जाक का ऊावपष्यायग ६ पे आप 


एकमत से सिक्लारिश नहीं को; बल्कि मॉण्डफोर्ड-पुग की कई प्रान्तीय 
सरकारों ने तो इनकी स्थापना का घोर विरोध त्तक किया था। 
उदाहरणार्थ, मद्रास, वस्वई और आसाम इन तीनों प्रान्तों की सरकारों ने 
अपने यहाँ हितीय चेम्बरों की स्थापना का विरोध क्षिया था और भारत- 
सरकार ने भी यह सिफ़ारिश की थी कि जिन प्रान्तों की सरकारें द्वितोय 
चेम्बर के पक्ष में नहीं हैं उनमें द्वितीय चेम्बरों की स्थापना हमिज्ञ न की 
जाय । यही नहीं बल्कि क्रिटिश सरकार ने भी पहले व्हाइट-पेपर के ज़रिये 
यह प्रस्ताव किया था कि जिन प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर स्थापित किये जाये 
वहाँके दोनों चेम्बरों को यह अधिकार भी दिया जाय कि वे चाहें तो १० 
साल बाद प्रस्ताव पास करके अपने यहाँकी द्वितीय चेम्बर का अन्त करदें। 
लेकिन ज्वाइण्ट पार्लभेण्ट कमेटी ने इसके विरुद्ध सिफ़ारिश की, जिससे 
प्रान्तों को यह अधिकार नहीं दिया गया ।९ 


लेजिस्लेटिव असेम्बली 
नये विधान की प्रान्तीय असेम्बलियों को हम मॉण्टफ़ोर्ड-युग की 
लेजिस्लेटिव कौंसिकों की उत्तराधिकारिणी कहें तो अनुपयुवत्त न होगा । 
लये विधान से इनके संगठन में सबसे पहला जो परिवत्तेत हुआ, वह यह 
हैं कि इतका जीवन-काल ३ साल से बढ़ाकर ५ साल कर दिया गया है । 
लेकिन मोॉँण्टफ़ोर्ड-युग की तरह अब गवर्नर को इनका काल बढ़ाने का 
अधिकार नहों रहा हैं; अलबत्ता इनको किसी भी समय भंग करके नये 
चुनाव की आज्ञा देने का अधिकार गवर्नर को अब भो होगा। दूसरा 
परिवर्तन यह हुआ है कि उडीसा की असेम्बली के सिवा अब इनमें 
नामज़द सदस्य बिलकुल नहीं रहेंगे। इस नियम में केवल एक अपवाद 
»- हैं? वह यह कि प्रान्त का कोई भी मिनिस्टर--चाहे वह प्रान्तीय असेम्दली 
१. ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट; पृष्ठ ६५, पैरा ११७। 
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का सदस्प्र त भी हो--प्रान्तीय असेम्बली की कार्रवाई में भाग ले सकता 
है । यहो बात एडवोकेट-जनरल के वारे में भी है। लेकिन कोई भी 
मिनिस्टर या एडवोकेट-जनरल असेम्बली के सदस्य न होने की हालत में 
असेम्बली में मत देने के अधिकारी नहीं होसकते।' और तोसरा परिवर्तन 
यह है कि इनके सदस्यों की संख्यायें पहले से लगभग दूनो करदी गई हैं। 


असम्बलियों के सदस्य 
प्रान्तीय अस्रेम्बलियों के सदस्यों-सम्बन्धी विवरण स्ास एक्ट के 
बजाय उत्तके ५वें परिश्षिष्ट में दिया गया है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न 
जातियों और सोटों के लिए जो निदर्चिन-क्षेत्र वग़्ेरा बनाये गये हैं उनका 
वर्णन एक्ट को घारा २९१ के अन्तर्गत जारी किये गये सम्राट के एक 
भार्डर-इन-क्ींसिल में किया गया हैं। इस परिश्षिष्ट और आड्डर-इन- 
कौंसिल के अनुप्तार प्रान्तीय असेम्बलियों के सदस्पों-सम्बन्धी स्लास-ख्रास 
बातें निम्नप्रकार हैँ । 
एक्ट के परिदिष्ट ५ के अन्त में एक तालिका द्वारा बताया गया हैं 
कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न तम्प्रदायों और 
विश्वेप हितों के लिए असेम्बलियों की सीटों का बेंट- 
बारा किस प्रकार किया गया हे । वह तालिका अगले पृष्ठ पर दीगई है । 


सीटों का बेंटबारा 


इस तालिका में सीटों का जो बेंटवारा किया गया है वह ब्रिटिश 
सरकार के उस ख़रीते के मुताबिक है जिसे क्विठिश सरकार ने ब्रिटेन 
दा तत्कालीन प्रवान-मन्त्री श्री रेमज़े मंकडॉनटड की सिफ़ारिश पर 
१. मिनिस्दरों और एडबोकेड-जनरल को इसी प्रकार प्रान्त की 
वस्देटिव कोथिंड की कार्बाई में भी भाग लेने का अधिकार होगा, 
चाट थे उसके सदस्य ने भी हों; ठिकिन सदस्य ने होने की हालत में वे मत 


| 
॥घवारा सदा होगे । 
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पाम्प्रदायिक निर्णय” के रूप में ४ अगस्त १९३२ को प्रकाशित किया 
था। पूना-पैक्ट और उडीसा को पृथक्‌ प्रान्त बनाने की वजह से जो 
परिवर्तन उस खरीते में करने लाज़िमी हुए हें उनके अलावा और फोई 
विद्योप परिवर्तन इस साम्प्रदायिक बंटवारे में नहीं क्रिया गया है। 
तालिका का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सिक्खों के लिए 
पंजाब ओर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में, मुसलमानों के लिए सब प्रान्तों 
अली पिंक ऑडे में, एंग्लो-इण्डियनों के लिए आसाम, परिसर लर 
सीमाप्रान्त, उडीसा व सिन्ध को छोड़कर शेष सब 
प्रान्तों में, यूरोपियनों के लिए पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्‍्त व उडीसा को 
छोड़कर शेष सब प्रान्तों में, और भारतीय ईसाईयों के लिए मध्यप्रान्त- 
बरार, पद्चिमोत्तर सीमाप्रान्त व सिन्ध को छोड़कर शेप सब प्रान्तों में 
अलग सीटें सुरक्षित रकसी गई हे । मद्रास, वम्बई, विहार, सध्यप्रान्त- 
बरार, आसाम और उडीसा इन ६ प्रान्तों में 'पिछड़े हुए क्षेत्रों और 
जातियोँ ( छत:एवाते बादता8 20ते (परफै०5 ) के लिए भी अलूग सीटें 
सुरक्षित रफ्ती गई हे । पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्‍्त और स्िन्ध को छोड़कर 
शेप सब प्रान्तों में हरिजनों' फे लिए छनरल सीढों में से फुछ सीटें 
सुरक्षित रकती गई हूँ । बम्बई में जनरल सीटों में से कुछ सीट मराठों फे 
लिए भो सुरक्षित है । हिन्दुओं येः लिए किसी प्रान्त में और सास बंगाल, 
पंजाब, पद्तिमोत्तर सोमाप्रान्त और सिन्‍्ध में भी, जहाँ उनका अल्पमत 
है; हिन्दुओं के नाम से कोई सोट सुरक्षित नहीं रखो गई । उन्हें केबल 
2, भिन्न-भिन्न प्रान्तो में हरिहनों की परिभाषा में किस-किस जाति 
गो शामिट दिया जासबगा, उसे बारे में संखाद की ओर से एक आईईर: 


लत कस मे 7 कम मम हे और आई श्न सा । मिल पे 
इनन्शीलित जारी शिप्रा गया हूं। एक्ट में ओर आईर-इन-कौसिल में 


हुग़ वरसन्गिद्षितन हॉजियों + सा सास दिया 
इरट परर्मि्ित हॉतिया ( 5त्ताच्तपाव्ये (7555 ॥ यू रू दिया 


*. 
ड्ल्सत 5 
$|+क ४. ॥ 
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जनरल सीठों से ही खडे होने का अधिकार होगा । इन्हीं जनरल सीढों 
से उन सब जातियों को भी खड़ा होने का अधिकार होगा जिन्हें उस 
प्रान्त में कोई विशेष प्रतिनिधित्व न मिला हो। उदाहरणार्थ, संयुक्तप्रान्त 
में जनरल सीटों से सिक्ख भी खडे होसकते हैं और पारसी भी, क्‍योंकि 
इन जातियों को संयुकतप्रान्त में कोई विज्ेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । 
कुछ प्रान्तों में तो उन जातियों को भी जिन्हें उस प्रान्त में विशेष 
प्रतिनिधित्व दिया गया है, एक खास हालत में जनरल सीटों से खडे होने 
का अधिकार होगा । जंसे बम्बई में ईसाई सीटों के निर्वाचन-क्षेत्र सारे 
प्रा्त में फैले हुए न होकर खास दो-एक जिलों में ही रक्खे गये हैं। ऐसी 
हालत में शेष ज़िलों के ईसाई मतदाताओं को जनरल सीढों में शामिल 
होने का अधिकार दिया गया है। 


पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को छोड़कर शेष सब प्रास्तों में स्त्रियों के 
लिए भी कुछ सोठें सुरक्षित रकली गई हैं; लेकिन उनका आधार भी 
साम्प्रदायिक ही रकक्‍खा गया है। अर्थात्‌ स्त्रियों की 
सीठों में भी यह भेद कर दिया गया हे कि ये सीटें 
अमुक-अमृक सम्प्रदाय की स्त्रियों के लिए सुरक्षित होंगी । उदाहरणार्थ, 
मद्रास की स्त्रियों की ८ सीठों में से एक सीट मुस्लिस स्त्री के लिए और 
एक हिन्दुस्तानी ईसाइन के लिए सुरक्षित हें । इसी प्रकार बंगाल 
में मुस्लिम और एंग्लो-इण्डियन स्त्रियों के लिए, पंजाब में सिक्‍्ख और 
सुस्लिस स्त्रियों के लिए, और बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार व सिन्ध में 
मुस्लिम स्त्रियों के लिए सीटें सुरक्षित रक्खी गई हैँ । हाँ, आसाम और 
उडीसा में स्त्री-सीटें किसी जाति-विशेष के लिए सुरक्षित नहीं रक्‍क्ली गई । 


स्त्री-सीटें 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अलावा ग्रान्तों में कई विज्ेष हितों को 
भी संरक्षण दिया गया हैं। इस प्रकार साम्प्रदाधिक प्रतिनिधित्व और 


श्र्४ट भारत का नया शासन-विवान 


के रे 


विशेष प्रतिनिधित्व इन दोनों का ही प्रान्‍्तों की धारा-सभाओं में बोल- 
बाला रहेगा। यदि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों फे प्रति- 
मिधि किसी प्रइनन पर एकमत हो भी जायें, तो 
(विशेष हितों' के प्रतिनिधि दूसरे रास्ते पर जाये 
बिना न रहेंगे । ये विशेष हित है (१) व्यापार-उद्योग, (२) जमींदार, 
(३) मजदूर, और (४) विश्वविद्यालय । व्यापारिक और 
आद्योगिक हितों को पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के अछावा सब प्रान्तों 
में अलग सो्टे दीगई हैँ । जमोंदारों को आसाम फे अलावा सब प्रान्तों 
में अलग सीटें दोगई है। मसज़दूरों फे लिए पश्चिचमोत्तर सीमाप्रान्त फे 
अलावा सब प्रान्तों में सीटें सुरक्षित हैं। और विश्वविद्यालयों फे लिए 
आप्ताम, पद्चिमोत्तर स्ीमाप्रान्त, उडीसा भौर सिन्ध के अलावा सब 
भान्तों में सीट सुरक्षित हैँ । पंजाब में ज़मींदारों की सीटों में से भो एक 
सीट तूमानदारों के लिए सुरक्षित हैँ । 


विशेष हिंतों को 
संरक्षण 


साम्प्रदापिक सीटों में आइर-इन-कॉसिक द्वारा एक प्रकार का भेद 
और फिया गया है, और उसका आधार है निर्वाचन-द्षेत्रों फो शहर्र 
न व देहाती हलकों में चाटना । उदाहरणायं, संयुवत- 

प्रान्त की १४० जनरसख सीटों में से १७ शहरी 
ओर १२३ देहाती इलाएऐं में घांदी गई हैं । इसी प्रकार हरिजनों फे छिए 
सुरक्षित रययी गई २० सीटों में से ४ शहरी और १६ देहाती इलाकों फे 
लिए सुरक्षित हूँ | मुसलमानों को ६४ सीठों में से १३ शहरी भर ५१ 


देहाती इकार्कों के मिए सुरक्षित है, और मससऊसमानों फी 
० सीटों में मे १ इगरी और १ देशाती इाफ़े के लिए सरदित हैं । 


४० 


पदुरोदियन, एगोइडिड्यन ओर हिम्दुरतानों ईैसाइयों की सोटों को शहरी 
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च देहाती इलाक़ों सें नहीं वाँदा गया, क्योंकि ये लोग ज्यादातर शहरों 
व क़स्‍्बों में ही रहते हैं । 

इसी प्रकार ग्रेर-साम्प्रदाथिक तिवर्चिन-क्षेत्रों में भी भिन्न-भिन्न हितों 
को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कीगई है । उदाहरणार्थ, संयुकतप्रान्त 
में ३ व्यापारिक सोटों में से २ यूरोपियन व्यापा- 
रियों के व्यापार-सण्डल के और १ भारतीय व्या- 
पारियों के व्यापार-मण्डल के लिए सुरक्षित रक्खी गई हैं । ज्ञमींदारों की 
६ सीठों में से ४ अबध के ब्रिटिश इण्डियन असोसिएश्ञन और दो इला- 
हावाद के आगरा प्रान्तीय ज्षमींदार-असोसिएशन के लिए सुरक्षित रवखी 
गई हैं। मजदूरों की ३ सीटों में से १ ट्रेंड यूनियनों और २ गैर-पूनियन 
मजदूरों के लिए सुरक्षित रकखी गई हैँ । यही बात अन्य प्रान्तों के बारे 
में है। 


और भेद 


निर्वाचन-विधि 

साम्प्रदायिक सीटों का चुनाव पुृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति से हुआ करेगा। 
भर्थात्‌ हरेक सम्प्रदाय की सीटों का चुनाव उसी जाति के मतदाता 
करेंगे, जबकि जनरल ( आम ) निर्वाचन-क्षेत्रों में उन सब सतदाताओं 
को मत देने का अधिकार होगा जिन्हें उस प्रान्त में और किसी साम्प्रदा- 
पिक निर्वाचन-क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया होगा। रहे निर्वाचन-क्षेत्र । 
सो मुसलमान, एंग्लो-इण्डियन और सिकखों को जिन-जिन प्रान्तों में विशेष 
प्रतिनिधित्व दिया गया हूँ उन-उन प्रान्तों में क़रीब-क़रीब सारे प्रान्त को 
ही निर्वाचन-क्षेत्रों में वाँटा गया है । लेकिन इस नियम का एक अपवाद 
हैँ । वहिर्गत-क्षेत्र जेसे कुछ इलाके ऐसे हैँ जिन्हें प्रतिनिधित्व का कोई 
अधिकर, नहीं दिया गया है । जिन प्रास्तों में घृूरोपियनों को सीटें दोगई 
हैं उनमें केवल आसाम ही एक प्रान्त है जिसमें यूरोपियनों के मिर्वाचन- 
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क्षेत्र सारे प्रान्त में नहीं बल्कि कुछ जिलों तक ही मर्यादित हैं। ईसाइयों 
के निर्वाचन-क्षेत्र आमतौर पर सारे प्रान्त में न होकर उन खास- 
खास जिलों या शहरों में रकखे गये हैं जहाँ उनकी आबादी काफ़ी है । 
संपृक्‍तप्रान्‍्त और मद्रास इस नियम के अपवाद हें; और बिहार में ईसाई 
सोट का चुनाव सीधा मतदाताओं द्वारा न होकर छोटा नागपुर केथलिक 
सभा और बिहार-उडीसा को क्रिव्वचियन कौंसिल द्वारा नामज़द किये 
गये ४०-४० सदस्यों के मतों से हुआ करेगा। पिछड़े हुए क्षेत्रों और 
जातियों को ६ प्रान्तों में जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है उनमें 
मद्रास, भध्यप्रान्त-बरार और आसाम में इन जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र 
सारे प्रान्त में न रक्खे जाकर खास-ख़ास इलाकों में ही रक्खें गये हैं और 
बम्बई व बिहार में यह किया गया है कि जनरल सीटों के कुछ ख़ास 
निर्वाचन-क्षेत्रों में ही इन जातियों को शासिल कर दिया गया है । यही 
उडीसा की इनकी ५ में से १ सोट के लिए किया गया हैं; लेकिन शेष 
४ सीटों में निर्वाचल न होगा वल्कि गवर्नर अपनी मर्जी' से 'पिछडे हुए 
क्षेत्रों और जातियों! के प्रतिनिधियों को नामज्ञद करेगा । हरिजनों के लिए 
निर्वाचन-क्षेत्र पृथक्‌ नहीं बनाये गये; वे जनरल निर्वाचन-क्षेत्रों में ही 
शामिल होंगे । 
निर्वाचन-क्षेत्रों के वारे में यह भी जानना जरूरी है कि एक निर्वा- 
चन-क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जायगा या एक से अधिक भी ? यानी ये 
हद वीर, निर्वाचन-क्षेत्र आज 0025 ( आग्रट्टॉ८- 
क्षेत्र प्राध्गफैटा €0प्रह्मांप्ाटएटंट5 ) होंगे या बहुसदस्य- 
निर्वाचन-क्षेत्र [एप] स-फ्रथाफटा ०प्रशाएट्घटांट9) 
नये विधान में आमतौर से तो यही नियम रकक्‍खा गया है कि एक 
निर्वाचन-क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाय । लेकिन कुछ प्रान्तों में 
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ईसाई, एंग्लो-इण्डियन और यूरोपियनों के लिए बहुसदस्य निर्वाचचन-क्षेत् 
भी रकपे गये हें और कुछ प्रान्तों में मुसलमानों की और जनरल सीटों 
के लिए भो बहुसदस्प-निर्वाचन-क्षेत्र रखें गये हें---ज़ेसे कि बम्बई और 
मद्रास में । इसके अलावा चूंकि पुना-पैक्ट के अन्तर्गत हरिजनों के लिए 
पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्र नहीं बनाये जासकते, उनके लिए प्रान्त के खास- 
खाप्त निर्वाचन-क्षेत्रों में हो सो सुरक्षित रखदी गई हैं; इसलिए, इस 
बजह से भो, उन सब प्रान्तों में, जहाँ हरिजनों को विशेष प्रतिनिधित्व 
दिया गया है, जनरल निर्वाचन-क्षेत्र बहुसदस्य-निर्वाचन-क्षेत्र ही हैं। 


बहुसदस्य-निर्वाचन-क्षेत्रों में अक्सर यह पेचीदगी उठ खडी होती 
है कि प्रत्येक मतदाता फो कितने मत देने का अधिकार दिया जाय 7 
अगर एक मतदाता को एक ही मत देते का अधिकार हो, तब तो कोई 
दिवक़त नहीं; लेकिन यदि हरेक मतदाता को उतने ही मत देने का 
अधिकार हो कि जितनो सीटें हों, तब यह दिक्‍क़त पेश आती हुँ कि 
प्रत्येक मतदाता को अपने सारे मत उम्मीदवारों में अपनी मर्जी के 
माफ़िक बाँटने का अधिकार दिया जाय या प्रत्येक सतदाता एक उम्मीद- 
घार को एक मत से ज्यादा न देसके ? नये विधान में इस सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न बहुसदस्य-निर्वाचन-क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम रक्‍खे 
गये हें । 
इन भिन्न-भिन्न बहुसदस्य-निर्वाचन-क्षेत्रों में मत-विभाजन की जो . 
प्रणालियाँ रकखी गई हैं उन सबका वर्णन करनएयहाँ सम्भव नहीं है । 
के अतः यहाँ केवल हरिजन-सोटों को चुनाव-प्रणाली 
00093 हा पर प्रकाश डाला जायगा। पूना-पेक्ट के अनुसार 
ह उन-उन जनरल बहुसदस्प-निर्वाचन-क्षेत्रों के हरिजन 
मतदाताओं को, जिनमें हरिजनों के लिए सीटें सुरक्षित रखी गई हें, 
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क्षेत्र सारे प्रान्त में नहीं बल्कि कुछ जिलों तक ही मर्यादित हैं। ईसाइयों 
के निर्वाचन-क्षेत्र आमतौर पर सारे प्रान्त में व होकर उन ख़ास- 
खास जिलों या शहरों में रकखे गये हैं जहाँ उनकी आबादी काफ़ी है। 
संपुक्‍तप्रान्त और मद्रास इस नियम के अपवाद हें; और बिहार में ईसाई 
सोट का चुनाव सोधा मतदाताओं द्वारा न होकर छोदा नागपुर कैथलिक 
सभा और बिहार-उडोसा को क्रिव्चियन कौंसिल द्वारा नामज़द किये 
गये ४०-४० सदस्यों के मतों से हुआ करेगा। पिछड़े हुए क्षेत्रों और 
जातियों को ६ प्रान्तों में जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है उनमें 
मद्रास, सध्यप्रान्त-बरार और आसाम में इन जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र 
सारे प्रान्त में न रक्खे जाकर खास-खास इलाकों में ही रकखे गये हैं और 
बम्बई व बिहार में यह किया गया है कि जनरल सीटों के कुछ ख़ास 
निर्वाचन-क्षेत्रों में ही इन जातियों को शामिल कर दिया गया है । यही 
उडीसा की इनकी ५ में से १ सोट के लिए किया गया है; लेकिन शेष 
४ सीटों में निर्वाचन न होगा बल्कि गवर्नर अपनी मर्जी” से पिछडे हुए 
क्षेत्रों और जातियों! के प्रतिनिधियों को नामज़द करेगा । हरिजनों के लिए 
तिर्वाचन-क्षेत्र पृथक्‌ नहीं बनाये गये; वे जनरल निर्वाचन-क्षेत्रों में ही 
शामिल होंगे । 
निर्वाचन-क्षेत्रों के वारे में यह भी जानना जरूरी हैं कि एक निर्वा- 
चन-क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जायगा या एक से अधिक भी ? यानी ये 
.... निर्वाचन-क्षेत्र एकसदस्य-निर्वाचन-क्षेत्र ( 3786- 
वहुसदस्यनिर्वाचन- हे ; गया के 
क्षेत्र प्राध्मा०९४ ९005 पाप्थ्गटं25 ) होंगे या बहुसदस्य- 
निर्वाचन-क्षेत्र (४०) पंनप्रथ्याफटा <०प्रछ0ए८7८८४) ? 
नये विधान में आमतौर से तो यही नियम रबखा गया है कि एक 
निर्वाचन-क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाय । लेकिन कुछ प्रान्तों में 
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किया गया है। यह कहना व्यर्थ न होगा कि इस पद्धति ने पुता-पेक्ट के 
सूल उद्देशय को नष्ट कर दिया है और उलट-फेरकर फिर उसी पृथक्‌ 
निर्वाचन-पद्धति को जारी कर दिया गया हैँ जिसका गाँधोजी ने विरोध 
किया था । क्योंकि ज्यादातर होगा यही कि हरिजन सतदाता अपने सारे 
सत हरिजन उस्मीदवार को देंगे और ग्रेर-हरिजन मतदाता एर-हरिजन 
उम्मीदवार को । 

स्त्रियों के लिए जो सीटें भिन्न-भिन्न प्रान्तों में सुरक्षित रकखी गई हें, 
उनके निर्वाचन-क्षेत्र सारे प्रान्त में फेले हुए न होकर प्रान्त के खास-ख्ास 
हहरों में हो रकखे गये हैं । आमतोर पर स्त्री- 
सीटों के चुनाव में पुरुष और स्त्री दोनों को ही 
सत देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन बंगाल व बिहार को मुस्लिम 
सत्री-सीटों के चुनाव में और आसाम की जनरल स्त्री-सीटों के चुनाव में 
पुरुष मतदाता भाग न ले सकेंगे । 


लेजिस्लेटिव कॉपिलें 

लेजिस्लेटिव कौंसिलें इन छः प्रान्तों में क्रायम की गई हैं ( १ ) 
सद्रास, (२ ) बस्बई, ( ३ ) दंगाऊ, ( ४) संयुक्तप्रान्त, (५) 
बिहार और ( ६ ) आसाम । इनमें सीटों का बेटवारा उस तालिका 
के अनुसार होगा, जो अगले पृप्ठ पर दीगई है ॥ े 

लेजिस्लेटिव असेम्व॒लियों की भरति लेजिस्लेटिव कौंसिलों के लिए 
सी. हरेक प्रान्त में मुसलमानों और यूरोपियनों को सीटें पृथक्‌ सुरक्षित 
रक्‍्खी गई हैं, जिनका चुनाव पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति द्वारा हुआ करेगा । 
हिन्दुस्तानी ईसाइयों के लिए केवल मद्गास प्रान्त में सीटें चुरक्षित रहेंगी, 
जिनका चुनाव भी पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति से होगा। शेष जातियों के 
व्यक्षिययों को जनरल सोटों से खड़े होने और मत देने का अधिकार 
छः 


स्त्रियों की सीटें 


१२८ भारत का नया शासन-विधान 


पहले एक प्रारम्भिक चुनाव में भाग लेते का अधिकार होगा, जिसके 
उम्मीदवार भी हरिजन ही होंगे । इस चुनाव में जिन चार उम्मीदवारों 
को सबसे अधिक मत मिलेंगे वे ही बाद में उस जनरल निर्वाचन-क्षेत्र 
के चुनाव में हरिजनों के लिए सुरक्षित रक्खी गई सीट से खडे हो 
सकेंगे । इसके अलावा उस जनरल निर्वाचन-क्षेत्र की साधारण सीटों के 
लिए भो वे उम्मीदवार समझे जायँगे । आमतौर पर जनरल निर्वाचन- 
क्षेत्रों की साधारण सीटों से अन्य हरिजन उम्मीदवार भी खडे होसकेंगे, 
लेकिन बंगाल में कोई भी हरिजन जनरल निर्वाचन«क्षेत्रों की क्नाधारण 
सीट से तबतक खड़ा न होसकेगा जबतक कि वह प्रारम्भिक चुनाव में 
सफल न होजाय । 


प्रारम्भिक चुनाव के बाद जब आम चुनाव होगा तो प्रत्येक मत- 
दाता को, चाहे वह हरिजन हो या ग़ेर-हरिजन, चुनाव में उतने ही मत 
देने का अधिकार होगा जितनी कि सीटें होंगी, और उसको भिन्न-भिन्न 
उम्मोदवारों में उन मतों का अपनी मर्जी के माफिक बॉटवारा करने का 
अधिकार होगा--यानी वह चाहे तो सारे मत एक हो उम्मीदवार को 
देदे या और किसी प्रकार उनका बँटवारा करे। यह ज़रूरी नहीं कि 
एक उम्मीदवार को एक ही मत दिया जाय, और यह भी ज़रूरी नहीं कि 
मतों का विभाजन हरिजन व ग़र-हरिजन दोनों प्रकार के उम्मीदवारों में 
किया जाय । कोई मतदाता चाहे तो अपने सारे मत हरिजन उम्मीदवार 
को देदे या गर-हरिजन उसम्मेदवार को व्यवहार में होगा भो ऐसा ही । 
मत-विभाजन का यह सिद्धान्त हँमण्ड-कमेटी * की सिफ़ारिश पर जारी 


१. हमण्ड कमेटी से अभिप्राय उस कमेटी से है जो गवर्मेण्ट ऑफ 


श्विया एक्ट पास होजाने के बाद चनाव-सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर 
विचार करने के छिए नियुक्त कीगई थी। 


प्रान्तीय घारा-सभाओं का संगठन १३१ 


होगा । बंगाल व विहार इन दो प्रान्तों कौ लेजिस्लेटिव कौंसिलों में कुछ 
सदस्य ऐसे भी हुआ करेंगे, जिनका चुनाव उन प्रान्तों को लेजिस्लेटिव 
असेम्ब॒ल्ी के सदस्पों हारा हुआ करेगा । लेकिन इसका यहू सतलूब नहों 
कि लेजिस्लेटिव असेम्बली अपने ही कुछ सदस्य चुनकर लेजिस्लेटिव 
कॉंसिल में भेज देगी; बल्कि इस चुनाव में वे सब व्यक्ति उम्मीदवार 
होसकेंगे जिन्हें प्रान्‍्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल की किसी भी सीट के 
चुनाव में मत देने का अधिकार होगा | यदि इस प्रकार उस प्रान्त की 
खास लेजिस्लेटिव असेम्बली का ही कोई सदस्य कौंसिल के लिए चुन 
लिया जाय तो उसे असेस्वली की सीट से इस्तीफा देना होगा । ये चुनाव 
आनुपातिक-प्रतिनिधित्व की 'निर्वाचन-प्रणाली ( 7070790फ४० रि८०:९- 
इ$गरथ्वा0 एए ग्रोढ४०४ 06 पार. 8गष्टी८ (६8०५४६८४४०)।९८_ ४०६6 ) 


द्वारा हुआ करेंगे । 


प्रत्येक प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल में कुछ सदस्यों को नामज़द 

करने का अधिकार गवर्नर को भी होगा और वह इस अधिकार के 

प्रयोग में अपनी सर्जी से काम कर सकेगा। 

लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों की नामज़दगी के 

दारे में गवनेरों को जो आदेश सम्राट के आदेक्ष-पत्रों द्वारा दिया गया 
है, वह इस प्रकार है :-- 


तामज़द सदस्य 


“लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों की नामज़दगी करने के अपने 
अधिकार को हमारा गवर्नर इस प्रकार प्रयोग में लायगा कि जहाँतक 
होसके उस असमानता को दूर किया जाय जो चुनाव के फलस्वरूप 
सभिश्न-भिन्न हितों को कौंसिल में उचित प्रतिनिधित्व न मिल सकते के 
कारण उत्पन्न हुई हो; और खासतौर से वह इस बात का खयाल रबखेगा 
कि कॉसिल में स्त्रियों और हरिजनों फो वाजिव प्रतिनिधित्व मिल जाय ।” 





भारत का नया शासन-विधान 
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होगा । बंगाल व बिहार इन दो प्रान्तों की लेजिस्लेटिव कौंसिलों में कुछ 
सदस्य ऐसे भी हुआ करेंगे, जिनका चुनाव उन प्रान्तों की छेजिस्लेटिव 
असेम्वली के सदस्यों द्वारा हुआ करेगा । लेकिन इसका यह मतलब नहीं 
कि लेजिस्लेटिव असेम्बली अपने ही कुछ सदस्य चुनकर लेजिस्लेटिव 
फौंसिल में भेज देगी। बल्कि इस चुनाव में वे सब व्यक्ति उम्मीदवार 
होसकेंगे जिन्हें प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल की किसी भी सीट के 
चुनाव में सत देने का अधिकार होगा । यवि इस प्रकार उस प्रान्त की 
खास लेजिस्लेटिव असेम्बली का ही कोई सदस्य कौंसिल के लिए चुन 
लिया जाय तो उसे असेम्बल्ली की सीट से इस्तीफा देना होगा । ये चुनाव 
आनुपातिक-प्रतिनिधित्व की 'निर्वाचन-प्रणाली( ?:6ए07पं०छवे ऐि८७४८- 
झटाबरा०ा 7ए पलका&ई 0 प्रा८ 58९. +प्रधप्ञट:8०2.._ ४०४6 ) 
द्वारा हुआ करेंगे । 


प्रत्येक प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल में कुछ सदस्यों को नामज़द 

करने का अधिकार गवर्नर को भी होगा और वह इस अधिकार के 

प्रयोग में अपनी मर्जी से काम कर सकेगा। 

लेजिस्लेटिब कौंसिल के सदस्यों की नामजदगी के 

बारे में गवर्नरों को जो आदेश सम्राट के आदेक्ष-पत्रों द्वारा दिया गया 
है, वहु इस प्रकार हुँ :-- 


सामज़द सदस्य 


“लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों की नामज़दगी करने के अपने 
अधिकार को हमारा गवर्नर इस प्रकार प्रयोग में रायगा कि जहाँतक 
होसके उस अससानता को दूर किया जाय जो चुनाव के फलस्वरूप 
भिन्न-भिन्न हितों को कौंसिल में उचित प्रतिनिधित्व न मिल सकने के 
कारण उत्पन्न हुई हो; और खासतौर से वह इस बात का खयाल रकखेगा 
कि कॉसिल में स्त्रियों और हरिजनों को वाजिव प्रतिनिधित्व मिल जाय ए” 


१३२ भारत का नया शासन-विधान 


लेजिस्लेटिव असेम्बली के जीवन-काल की तरह ॒लेजिस्लेटिव 
कौंसिल का कोई जीवन-काल निर्धारित नहीं किया गया हूँ, यद्यपि 
सदस्यों की सदस्यता की अवधि अवश्य ९ साल 
रक्‍खी गईं है। लेजिस्लेटिव कौंसिलों के पहले 
चुनाव के एक-तिहाई सदस्यों की अवधि ३ साल में और एक-तिहाई 
सदस्यों की अवधि ६ साल में समाप्त होजायगी | इस प्रकार हर तीन 
साल बाद लेजिस्लेटिव कौंसिलों के एक-तिहाई सदस्यों का नया चुनाव 
हुआ करेगा । कौन-कौनसे सदस्य पहले ३ साल बाद और कौन-कोनसे 
पहले ६ साल बाद सदस्यता से अलग होजायेंगे, इस बात का निर्णय 
करने का अधिकार गवर्नर को होगा और चह इस मामले में “अपनी 
मर्जी से काम करने का अधिकारी होगा । 


जीवन-काल 


मताधिकार 


प्रान्त की लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों के चुनाव में किन-किन 
व्यक्षिययों को मत देने का अधिकार होगा, इसका विस्तार से उल्लेख 
एक्ट के छठे परिशिष्ट में किया गया हैँ। यह 
परिशिष्ट केवल साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के 
मतदाताओं की योग्यता से सम्बन्ध रखता हैँ । शेब सीटों के लिए मत- 
दाताओं को क्‍या योग्वतायें निर्धारित कीगई हूँ, इसका उल्लेख एक्ट की 
घारा २९१ के अन्तर्गत जारी किये गधे एक आर्डर-इन-कों सिल में किया 
गया है । भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम बनाये 
गये हैं, लेक्रिन जहाँतक साम्प्रदाधिक सोटों का सम्बन्ध है, इन नियमों 
का एक उद्देश्य यह रहा है कि जनता के लगभग १५ प्रतिशत व्यक्तियों 
को मत देने का अधिकार ,मिल जाय । मॉंग्टफोर्ड-युग में प्रान्तीय लेजि- 
स्‍्लेटिव कौंसिलों के चुनाव के लिए मताधिकार-सम्बन्धी जो नियम बनाये 


असेम्वली में 


प्रान्तीय धारा-सभाओं का संगठन १३२३ - 


गये थे उनके फलस्वरूप ब्रिटिश भारत में लगभग ७३ लाख व्यक्तियों 
को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, अर्थात्‌ ब्रिटिश भारत की जनता 
के लगभग ३ प्रतिशत व्यक्ति हो मत देने के अधिकारी हुए थे। साइमन- 
कमीशन नें सिफ़ारिश को थो कि मताधिकार-पम्बन्धी नियमों में काफ़ी 
ढील दी जानी चाहिए, ताकि जनता के लगभग १० प्रतिशत व्यक्तियों 
को मत देने का अधिकार प्राप्त होजाय । गोलमेज़ परियद्‌ के प्रथम 
अधिवेशन में मताधिकार-उपसमिति की ओर से यह सिफ़ारिश कोगई 
कि रूगभग २५ प्रतिशत व्यक्तियों को सत देने का अधिकार होना 
चाहिए। अन्त में गोलमेज्ञ परिषद्‌ के दूसरे अधिवेशन के बाद लॉड 
लोथियन की अध्यक्षता में जो मताधिकार-समिति बिठाई गई उसकी 
सिफ़ारिशों के फलस्वरूप ऊगभग १३ प्रतिशत व्यक्तियों को मत देने का 
अधिकार दिया गया है । 


मताधिकार की योग्यता का मुख्य आधार अभीतक सम्पत्ति है-- 
जैसे सालगुज़ारो देना, लगात देना, इनकसरटेक्स देना, और शहरों में मकानों 
का किराया या भाड़ा देना । इनके अलावा शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता के 
आधार पर भी सत्ताधिकार दिया गया है । आमतौर पर अपर प्राइमरी 
तक की शिक्षा पानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को मत देनें का अधिकार दिया 
गया हूँ । हरिजन जातियों और स्त्रियों के लिए नियमों में कुछ और ढील 
रक्‍खी गई है । साथ ही फ़ोज के अवसर-प्राप्त (रिटायर्ड) और पेंशन- 
याफ़ता अफ़सरों व सिपाहियों को भी पहली बार एक सिरे से मत देने 
का अधिकार देदिया गया है। 


लेजिस्लेटिच कौंसिलें आामतौर पर ज़्मींदारों और रईसों की फोंसिलें 
होंगी । इसी वजह से इनके सतदाताओं को मताधिकार-योग्यता, जिसका 
आधार भी सम्पत्ति हें, बहुत ऊँची रक्‍खी गई है। उदाहरणार्थ, जहाँ 
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संयुक्तप्रान्त में इनकमर्टंक्स देनेवाला कोई भी व्यक्षित लेजिस्लेटिव असे- 
स्बली की सीटों की बोटर-लिस्ट में अपना नएम 
ब्ज करा सकता है, लेजिस्लेटिय फौंसिल की प्ीटों 
की बोटर-लिस्ट में इनफमटेक्स देनें की बजह से वे ही व्यक्षित अपना 
नाम वर्ज़ करा सकेंगे जिनकी कम-से-क्म ४,०००) वाधिक की आमदनी 
पर इनकमर्टक्स लगा हो । 


कौंसिल में 


सम्पत्ति-सम्बन्धी योग्यता के अलावा निस्‍्त प्रकार के व्यक्षिययों फो भी 
लेजिस्लेटिव फौंसिल की बोटर-लिस्ट में शामिल होने का अधिकार होगाः- 

(१) ब्रिटिश भारत की किसी भी धारा-सभा के भूतपूर्व और 
वर्तमान ग्रेर-सरकारी सदस्य; 

(२) ब्रिटिश भारत की किसी भी एग्जीक्यूटिव कौंसिल फे भूतपूर्ग 
या परतंमान सदस्य, या कोई भी भूतपुर्व या वर्तमान मिनिस्टर; 

(३) ब्रिटिश भारत की किसी भी यूनिर्वासटी के आन्सछर, प्रो- 
चान्सलर, वाइस-चान्सलर, प्रो-वाइस चान्सरूर, और सिनेट थ कोर्ट के 
भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य; 

(४) फ़ेडरल कोर्ट या किसी भी हाईकोट के भूतपूर्व या वर्तमान जज; 

(५) मद्रास, कलकत्ता और बम्वई के भूतपुर्व व वर्तमान मेयर; 

(६) म्यूनिसिपल बोर्ड या जिला बोडों के भूतपुर्य व वर्तेतान ग्रैर- 
सरकारी चेंयरमेन; 

(७) दीवानवहादुर, सरदारबहादुर, खाययहादुर, रायवहादुर, 
रायवहादुर और इनसे ऊँचे खिताब पानेवाले सब व्यवित; और 

(८) ब्िंटिय भारत में २५०) मासिक या इससे ज्यादा पेंशम पाने- 
दाले सब व्यक्त ।९ 


१ लेजिस्लेटिव कौंसिल के मताधिकार-सम्वन्धी नियमों का ब्योरें- 
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सदस्यता पर पावन्दियाँ 


प्रास्तीय धारा-सभा के चुनावों में खडे होनेवाले उम्मीदवारों के लिए 
किन-किन योग्यताओं की ज्ञछूरत है और कौन-कौनसी वजूहात ऐसी हें 
जिनके फलस्वरूप किसो व्यक्षित की प्रान्तीय धारा-सभा फी सदस्यता से 
अलग कर दिया जायगा, या जिनके फलस्वरूप वह व्यक्ति चुनाव में 
उम्मीदवार खड़ा होने के लिए अपोग्य समझा जायगा, इन सबका उल्लेख 
एक्ट की धारा ६९, परिक्षिष्ट ५. और घारा २९१ के अन्तर्गत जारी 
किये गयें विभिन्न आर्डर-इन-कीं सिलों में किया गया हैं। उसके अनुसार--- 


(१) प्रान्तीय धारा-सभा के चुनाव में किसो निर्वाचन-क्षेत्र से उम्मीद- 
बार बनने के लिए सबसे पहली शार्त यह है कि वह उम्मीदवार मतदाता 
हो । आसतोर पर यह ज़रूरी नहीं कि उसका नाम उस भनिर्वाचन-क्षेत्र 
की वोटर-लिस्ट में ही दर्जे हुआ हो जिससे कि वह उम्मीदवार खड़ा होना 
चाहता हैं । इस सिलसिले में आर्डर-इन-कॉसिलों के अन्तर्गत जारी किये 
गये नियमों में काफ़ो उदारता दिखाई गई हैं, लेकिन उनमें किसी एक 
सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है । 


(२) प्रत्येक उम्मीदवार का या तो ब्रिटिश प्रजा अथवा किसी 
ऐसी देशी रियासत का नरेश या प्रजा होता आवहयक है जिसका 
उल्लेख इस सिलसिले में सम्राट के किसी आ््र-इन-कौंसिल में या 
गवर्नरों के नियमों सें किया जाय | उदाहरणार्थे, संयुकतप्रान्त की हद 
के अन्दर जो देशी रियासतें हूँ उनके नरेज्ञों और प्रजा को संयुक्‍्तप्रान्तीय 
लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनावों में खड़ा होने 
का अधिकार दिया गया है । फेडरेशन स्थापित होने पर फेडरेशन में 








वार वर्णन सम्राट्‌ के आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा किया गया है । 
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शामिल होनेवाली प्रत्येक देशी रियासत के नरेश और वहाँकी प्रजा को 
भी यह रिआयत मिल जाययी । 

(३) लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए कोई व्यक्ति तबतक उस्मीद- 
बार नहीं होसकता जबतक कि उसको अवस्था कम-से-कम २५ वर्ष न 
हो । इसी प्रकार लेजिस्लेटिव कॉसिल के लिए कोई व्यक्ति तबतक 
उम्मीदवार नहीं होसकता जबतक कि उसकी अवस्था कम-से-कम ३० 
बर्षन हो । 

(४) मिनिस्टरों के अछावा सरकारी खजाने से वेतन या अन्य किसी 
प्रकार का पुरस्कार पानेवाल्ता कोई भी कर्मचारी न तो घारा-सभा का 
सदस्य रह सकता हैँ और न चुनाव में खड़ा होसकता है। लेकिन प्रान्तीय 
धारा-सभा को यह अधिकार है कि वह एक्ट पास करके इस पाचन्दी को 
उन कर्मचारियों पर से उठा ले जिनका कि वह ढुबट में उल्लेख करना 
उचित समझे । कई प्रान्तों में एक्ट पास करके यह नियम बना भी 
दिया गया है, कि कोई भो व्यक्ति चुनाव में उम्प्रीदवार होने या प्रान्तीय 
धारा-सभा का सदस्य रहने से केवछ इसी बिना पर दंचित न किया 
जायगा कि उसने 'पालंमेण्टरी सेक्रेटरी” का ओहुदा स्वीकार कर लिया 
है । पंजाब में ज़लदारों, इनामदारों वरग्रेरा को भी, जिन्हें सरकारी खजाने 
से कुछ पुरस्कार मिलता रहता हैँ, इस प्रकार की पावन्दी से मुक्त कर 
दिया गया है । 

(५) कोई भो ऐसा व्यक्ति जो किसी अदालत द्वारा पागल घोषित 
किया जा चुका है, न तो धारा-सभा का सदस्य रह सकता हैं और न 
किसी चुनाव में उम्मीदवार होसकता है । 

(६) फोई भी ऐसा व्यवित जो दिवालिया करार दिया गया हो 
ओर जिसे अदाकूत द्वारा फर्ों से छुटकारा न मिला हो, न तो घारा- 
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सभा का सदस्य रह सकता है और न किसी चुनाव में उम्मीदवार हो 
सकता हैं । 

(७) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चुनाव-सम्बन्धी जाँच में चुनाव- 
ट्रिब्यूनल द्वारा किसी जुर्म करने का या किसी ग्र-क़ानूनी या नाजायज्ञ 
हरकत का दोषी ठहरा दिया गया हो, न तो धारा-सभा का सदस्य रह 
सकता हैं और न किसी चुनाव में उम्मीदवार होसकता है। लेकिन यह 
अयोग्यता ऐसी है जो कुछ समय के बाद स्वतः दूर होजाती है। चुनावों 
के सम्बन्ध में कौन-कौनसी हरकतें नाजायज़ समझी जायेंगी और कितने 
समय के बाद वहु अयोग्यता दूर होजायगी, इन बातों का उल्लेख भी 
सम्राद के एक आ्डर-इन-कौंसिल द्वारा किया गया है। इस आडेर-इन- 
कौंसिल के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी चुनाव-सस्बन्धी जुर्म 
में सज्ञा, पा चुका हो या जो चुनाव-सम्बन्धी किसी नाजायज्ञ हरकत 
का दोषी ठहराया. गया हो, आमतौर पर प्रान्तीय धारा-सभाओं के चुनावों 
में ६ साल तक खड़ा होने लिए अयोग्य समझा जायगा । 


(८) यदि किसी व्यक्ति को ब्रिटिश भारत में किसी जुर्म में काले 
पानी की या दो साल या दो साल से अधिक की सज़ा होजाय, तो रिहा 
होने के बाद ५ साल तक बह व्यवित चुनाव में उम्मीदवार होने के 
अयोग्य रहेगा, चाहे उसे सजा किसी राजनेतिक अपराध के कारण ही 
क्यों ने दीगई हो । लेकिन यदि गवर्नर चाहे तो अपनी सर्दी से किसी 
भी व्यक्ति की इस अयोग्यता को ५ साल खत्म होने से पहले ही दूर 
कर सकता हूँ । 

(९) किसी चुनाव में उम्मीदवार या किसी उम्मीदवार का चुनाव- 
एजेण्ड रहनेवाला कोई व्यक्ति यदि नियत समय में चुनाव में हुए खर्चे 
का हिसाब न दाखिल करे, तो वह्‌ भी ५ साल तक अगले चुनावों में 


१३८ भारत का नया शासन-विधान 


नहीं खड़ा होसकेगा । लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो “अपनी मर्जी से 
इस अयोग्यता को भी दूर कर सकता है । 


(१०) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अपराध की सज्ञा पूरी करने 
के लिए या तो कालेपानी में हो या किसी जेल में बन्द हो, चुनाव में 
खड़ा नहीं होसकता । यह नियम ज्ञायद नज्ञरबन्द्दों पर लागू न हो- 
सकेगा; फ्योंकि जबतक किसी व्यर्वित पर मसुक़दमा न चले और उसे 


अदालत द्वारा बाक़ायदा सज्ञा न मिले तबतक वह अपराधी नहीं कहा 
जा सकता । 


(११) यदि किसी सदस्य को किसी चुनाव-सम्बन्धी सामले में सजा 
होजाय था किसी और अपराध में दो या दो साल से अधिक की सजा 
हो, तो उसे अपनी सदस्यता से अलग होना पडेगा। लेकिन अगर वह 
सदस्य तीन महीने के भीतर अपील या निगरानी की दर्ख्वास्त देदे, तो 
जबतक उसकी अपील या निगरानी की दर्स््वास्त का फ़ैतला न हो- 
जाय तबतक उस व्यक्ति को सदस्यता से अलूग नहीं होना पडेंगा। 
लेकिन इस दमियान में वह व्यक्ति न तो घारा-सभा की बंठकों में भाग 
ले सकेगा और न मत दे सकेगा । 

(१२)कोई भी व्यक्षित फिसी प्रान्त की घारा-सभा के दोनों चेम्वरों 
का एफसाय सदस्य नहीं रह सकता । नियत समय के अन्वर-अन्दर उसे 
दोनों जगहों में से एक जगह से इस्तीफा देना पडेगा। इसी प्रकार फोई भो 
व्यक्षित केन्द्रीय घारा-सभा ओर प्रान्तीय घारा-सभा दोनों का एकंसाथ 
सदस्य नहों रह सकता । यदि बहू नियत समय में केन्द्रीय धारा-सभा की 
सदस्यता से इस्तोफा न देगा तो उसकी प्रान्तीय घारा-सभा घालो जगह 
खाली हो जाथगों । समय नियत करने का अधिकार गवर्नर को है और 
इसमें वह अपने विवेक से फाम लेसकैगा । 
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(१३) यदि कोई व्यक्षित एक हो चेम्वर में एक से अधिक जगह से 
चुन लिया जाय, तो उसे भी केवल एक ही जगह पर रहने का अधिकार 
होगा । शेष जगहों से उसको इस्तीफा देना पडेगा ॥ 

(१४) प्रान्तीय घारा-सभा का कोई भी सदस्य धारा-सभा की 
कार्रवाई सें तततक भाग नहीं लेसकता जबतक कि वह या तो गवर्नर फे 
सामने या गवरनर हारा नियुक्त किसी व्यक्तित के सामने सम्राद के प्रति 
धफ़ादारी फी शपथ न छेले । 

(१५) यदि कोई व्यक्ति जिस चेम्बर का वह सदस्य हो उसको 
बैठकों से ६० दिन तक विना चेम्वर की आज्ञा लिये लगातार शेरहाल्विर 
रहे, तो चेम्वर को यह॒ अधिकार होगा कि उस व्यक्ति को चेम्बर फी 
सदस्यता से हटादे | इन ६० दिलों में वे दिन शामिल नहीं किये जायेंगे 
जिन दिनों कि चेम्बर का अधिवेशन या तो भंग कर दिया गया हो था 
४ दिन से अधिक के लिए स्थगित रहा हो | 

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के विरुद्ध किसी धारा-सभा की 
बंठक में बैठे या मत दे, तो प्रतिदिन ऐसा करने के लिए उसपर अदालतों 
द्वारा ५००) तक का जुर्माना किया जा सकेगा । 


सदस्यों के रिश्रायती अधिकार 

धघारा-सभा की सदस्यता एक सार्वजनिक कत्तेंव्य है। इस कर्सव्य 
का ठीक-ठीक पालन करने के लिए यह जरूरी हैँ कि घारा-सभा के 
सदस्यों को निर्भयत्ता से और बिना किसी रोक-टोक के इस करत्तंव्य के 
पालन का सौक़ा दिया जाय । यह तभी सस्भव है जब कि देश के साधा- 
रण क़ानून उनपर उतनो ही सख्ती से न लागू किये जाये कि जितनी 


>>. सती से वे आम लोगों पर किये जाते हैँ। अतः धारा-सभाओं के सदस्यों 


के साथ कुछ रिआयतें को जाती हैं, जो एक प्रकार से उनके रिआयती 


१४० भारत का नया शासन-विधान 


अधिकार ( ए+9०८०४०५) हो कहलाने चाहिएँ। प्रान्तीय धारा-सभाओं 
के सदस्यों को जो रिंआयती अधिकार नये एफ्ट में दिये गये हें उनका 
चर्णव एक्ट की ७१वीं धारा में किया गया हैं। इस धारा के अनुसार 
घारा-सभा के प्रत्येक सदस्य को घारा-सभा में अपनी इच्छानुसार भाषण 
और मत देने की स्वतंत्रता होगी । उसके भाषण के फलस्वरूप या उसके 
किसी भो पक्ष-विपक्ष में मत देने के कारण उसपर कोई भी दीवानी या 
फ़ौजदारी मुक़दमा नहीं चलाया जासकता और न ही कोई और क़ानूनी 
फारंवाई उसके ख़िलाफ़ की जासकती हैँ। इसी प्रकार हाउस के अधिकार 
से हाउस के जो कोई काग्रज्ञात, कार्रवाई, रिपोर्ट बर्गेरा छपाई जायेंगी या 
प्रकाशित होंगी, उनके फलस्वरूप भी किसी व्यपित के खिलाफ़ कोई फ़ानूनी 
फार्रवाई नहीं की जा सकेगी। लेकिन किसी भी सदस्य को हाउस के नियमों 
फे विरुद्ध भाषण देने या मत देने का कोई अधिकार न होगा । प्रत्येक 
सदस्य के लिए हाउस के नियमों, स्टैण्डिंग आ्डरों और अध्यक्ष की रूलिगों 
फा मानना लाक्षिमी होगा। 


इंग्लेण्द में पारंमेण्ट के प्रत्येक हाउस फो यह अधिकार है. कि यदि 
फोई व्यक्ति उसके काम में खलल डाले या भौर 
किसी प्रकार उसकी सत्ता का अपमान करेतो 
खुद वारण्ट निकालकर उसे पमिरफ़्तार फरले। 
ब्रिटिश उपनिवेश्ञों में जब उत्तरदायी शासन स्थापित फिया गया था 
तो उनकी धारा-सभाओं के भिन्न-भिन्न भवनों को भी अपनी सत्ता की रक्षा 
फरने के लिए उसी प्रकार फे अधिफार दिये घये थे जिस प्रकार फ़ि इंग्लैण्ड 


घारा-सभाओं के 
भवनों की सत्ता 


में फामन्स-सभा को हैं। छेकिन भारत में ब्विटिद् पालंमेण्ट ने धारा-सभाओं 
दे भवनों को देसे ही अधिकार और स्थिति देने से हाम खींच लिया है । 
एश्ट की धारा ७१ उपयारा ३ फे अनुसार किसी भो घारा-सभा के भवन 


नल 
है 


प्रान्तीय घारा-सभाओं का संगठन १४१ 


को या उसकी किसी कमेटी या अरूसर को किसी व्यक्ति को संज्ञा देने, 
वारण्ट निकालने, या गिरफ्तार करने का यथा ऐसा और कोई अधिकार 
प्राप्त न होगा जैसा कि अदालतों को होता है । प्रान्तीय घारा-सभाओं के 
भवनों को इन सामलों में केवल यह्‌ अधिकार दिया गया है कि वे हाउस 
के नियमों के विदद्ध आचरण करनेवाले व और किसी प्रकार की थेढंगी 
हरकत करनेवाले व्यक्तियों को, चाहे वे सदस्य हों या दर्शक अथवा प्रेस- 
रिपोर्टर, हाउस से निकाल दें। अलबत्ता, इसके अछावा, धारा-सभा एक्ट 
पास करके यह कानून भी बना सकती है कि जो व्यक्ति किसी भी हाउस 
की कमेटी के सामने कमेटी के प्रधान के हुक्म के बावजूद गवाही देने से 
या कोई दस्तावेज़ पेश करने से इन्कार करे तो उसे अदालतों के ज़रिये 
संज्ञा दो जा सकेगी । हाउस की सत्ता का अपमान होने पर केवल अदा- 
लतें ही मानहानि करनेवाले व्यक्ति को सज्ञा दे सकेंगी, खास हाउस 
नहीं। लेकिन यदि गवर्नर अपने विवेक से यह नियम बसा दे कि मौजूदा 
या भूतपुर्वे सरकारी कमंचारी खाप्त-खास वणित हालतों में ही कमेटी के 
सामने पेश होने को वाध्य होंगे तो वे कर्मचारी उन हालतों के अलावा 
कमेटी के सामने गवाही देने को वाध्य नहीं होंगे । इसी तरह गवर्नर “अपने 
विवेक से यह नियम भी बना सकेगा कि कोई कमेटी किसी व्यक्तित को 
उन मामलों पर प्रकाश डालते के लिए वाध्य न कर सकेगी जिन्हें 
गवनेर गुप्त समझता हो | 


एक्ट में चणित सदस्यों के रिआयती अधिकारों के अलावा धारा- 
सभाओं को भो उनके रिआयती अधिकारों में वृद्धि करने का अधिकार है; 
लेकिन इसके लिए उन्हें बाक़ायदा एक्ट पास करना होगा । यह ध्यान रहे 
कवि अभीतक किसो भी प्रान्त की घारा-सभा ने इस दिशा में कोई क़दम 
नहीं उठाया है 


श्ध्२ भारत का नया शासन-विधान 


सदस्यों के वेतन व भत्ते 

प्रान्त की असेम्बली और कौंसिल के सदस्यों को वेतन या भत्ते 
फितने दिये जायें, इसका नि३चय करने का अधिकार एक्ट की धारा ७२ 
के अनुसार प्रत्येक प्रान्त की धारा-सभा को होगा; लेकिन इसके लिए 
उन्हें वाक़ायदा एक्ट पास करने पड़ेंगे । जबतक वे एक्ट पास न होजायेंगे 
तबतक सदस्यों को उसी प्रकार भत्ता दिया जायगा जिस प्रकार फि 
'प्रान्तीय स्व॒राज्य' जारी होने से पहले उस प्रान्त की लेजिस्लेटिव कींसिल 
के सदस्यों को दिया जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि अब प्रान्तीय 
घारा-सभायें एक्ट पास करके अपने सदस्यों को भत्तों के अछावा बाक़ायदा 
वेतन भी दे सकेंगी, जेसा कि मद्रास, संयुक्तप्रान्त आदि प्रान्तों में किया 
भी गया है । 


भ्छार 
प्रान्तीय घारा-सभाओं के अधिकार 


अधिकारों का विभाजन 

फेडरेशन की किसी भी योजना के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि केन्द्र और प्रान्तों में अधिकारों का चिभाजन स्पष्ट रूप से फर दिया 
अधिकार-विभाजन जय । जब कभो बहुत-से प्रान्त या छोटे-छोटे 

का तरीका देश मिलकर एक केन्द्रीय सरकार को जन्म दें और 
ताथ मे अपना पृथक्‌ अस्तित्व भी न खोना चाहें, तो ऐसा करना ही 
इडुता हू। हाँ, थदि बे प्रान्त या देवा अपना पृथक अस्तित्व खोकर एक 
प्रवल केन्द्रीय सरकार को जन्म दें, तब कोई दिक्कत नहीं आती; क्‍योंकि, 
उस हालत में, वे प्रान्त एक तरह से केन्द्रीय सरकार के सामने अपना 
पमरंण कर देते हैं । दक्षिण अफ्रीका का यूनियन राज्य ( एफां०प ०६ 
४0०प४) 0६7८4 ) इसकी एक मिसाल है । लेकिन जब विभिन्न प्रान्त 
अपने पृथक्‌ अस्तित्व को न खोना चाहें, तो केन्द्रों और प्रान्त के अधि- 
कारों का स्पष्ट रूप से वेंटवारा करना पड़ता हैँ । उदाहरणार्थ, जब 
कनाडा के उपनिवेज्ञों ने सिलकर एक केन्द्रीय फेडरल सरकार को जन्म 
दिया तो केद्रीप फेडरल सरकार और प्रास्तों के अधिकारों का स्पष्ट बेंट- 
तारा कर दिया गया । इसी प्रकार जब आस्ट्रेलिया के उपनिवेक्षों ने सिल- 
कर केन्द्रीय फेडरल सरकार को जन्म दिया तो केन्द्र और प्रान्तों के अधि- 
फिरो का अलग-अरूग बेंटवारा कर दिया गया। फेडरल पद्धति की केन्द्रीय 
सरकार का एक भुरुष गुण वास्तव में घही होता है कि उसमें केन्द्र और 
प्रान्तों के अधिकार-क्षेत्रों को -अलूगं-अलग बाँट दिया जाता हे । 


श्डड भारत का नया घासन-विधान 


भारत में यद्यपि अभी फेडरेशन क़ायम नहीं हुआ है, छेकिन ब्रिटिश 
भारत के प्रान्तों ओर केन्द्र फे दीच अधिकारों फा जो विभाजन फ़िया 
गया हैं उसका आधार फेडरल हो है। इस दृष्टि से 'प्रास्तीय स्वराज्य' 
फो योजना के अमल में आते हो केस्रीय सरकार का स्वहप फेडरल सर- 
कार का होगया है, चाहे नाम उस्ते फेडरल सरकार का न दिया गया 
हो । और चूंकि इस प्रकार फे अधिकार-विभाजन में यह स्वास चात होती 
हूँ कि यदि केन्द्र या प्रान्त में से फोई भी अपनी सोमा से बढ़कर एक- 
दूसरे के क्षेत्र में चला जाय तो फ़ौरन मामला अदालतों में उठाया जा 
सकता हूँ, ब्रिटिश भारत और देज्ी रियासतों फा फेडरेशन स्थावित होने 
से पहले ही फेडरल कोर्ट की स्थापना फरदो गई है । 


प्रान्तीय स्वराज्य' की स्थापना फे पूर्व यह बात नहों थी । पुराने 
गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत जारी फिये अधिकार-विभाजफ 
नियमों ( [90ए०७पघं०० एण०६ ) के द्वारा विषयों का केद्दरीय मौर 
प्रान्ती्या इन दो सुचियों में तो पहले भी विभाजन किया हुआ था 
लेकिन यदि केन्द्रीय घारा-सभा फिसी प्रान्तीय विषय पर और प्रान्तीय 


घारा-सभा किसी केन्द्रीय विषय पर क़ानून बना देती तो इस सवाल को 
अदालतों में नहीं उठाया जासकता था। 


संसार में अभीतक जितने फेडरेशन क़ायम हुए हैं उनमें अधिकार- 
विभांजन की या तो यह पद्धति अस्तियार की जात्तो है कि केन्द्रीय या 
५ फ़ेडरलू विषयों की एक सूची बना ली जाथ और 

निराला बँटवारा रे के जल लक 
शेष सब विषय प्रान्तीय समझे जायें, या प्रान्तीय 
विषयों की सूची बनाकर शेष सब विषयों को केद्रीय अथवा फंडरल समझ 


लिया जाता है। आस्ट्रेलिया में इनमें से पहली और कनाडा में दूसरी पद्धति ४ ६ 


अछ्तियार कीयई है। लेकिन गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट के निर्माताओं ने 


प्रान्तीय घारा-सभाओं के अधिकार श्ड५्‌ 


एक तीसरी ही पद्धति का अनुसरण किया है, जिसके अनुसार तीन सूचियाँ 
बनाई गई. हैं । इनमें पहली सूची किन्द्रीय विषयों” की है, दूसरी 'प्रान्तीय 
विषयों! की, और तीसरी सूची ऐसे विषयों की है जो यद्यपि शासन की 
वृष्टि से तो प्रान्तीय ही रहेंगे लेकिन केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं 
को उनपर समान रूप से क़ानून बनाने का अधिकार रहेगा । इन सूचियों 
को हमने परिशिष्ट में ऋमदाः केन्द्रीय सुची', प्रान्तीय सुच्ची/ और सम्मि- 
लित सुची” का नाम दिया है ।' 


जो विषय केन्द्रीय सुची' में शामिल किये गये हेँ उनपर एकसात्र 
केन्द्रीय घारा-सभा को क़ानून बनाने का अधिकार होगा; जो विषय प्रान्तीय 
सूची' में शामिल किये गये हैं उचपर एकमात्र प्रान्तीय घारा-सभाओं को 
अपने-अपने प्रान्त के लिए क़ानून बनाने का अधिकार होगा; लेकिम 
जो विषय सम्मिलित सूची' में हें उन्पर केन्द्रीय और प्रान्तीय 
दोनों ही धारा-सभायें क़ानून बना सकेंगी। दोनों के क़ानूनों सें परस्पर- 
विरोध होने पर साधारणतया केन्द्रीय धारा-सभा का क्लानून ही श्रेष्ठ 
समझा जायगा; लेकिन प्रान्दीय धारा-सभा सम्मिलित सूची में रकखे गये 
विषयों के बारे में कोई ऐसा क़ानून पास करे जो उसी विषय पर केन्द्रीय 
घारा-सभा हारा पास किये गये किसी क़ानून के ज़िलाफ़ हो लेकिन जिसे 
उस प्रान्त के गवर्नर के चजाय वाइसराय ने मंजूरी देदी हो, तो प्रान्तीय 
घारा-सभा चाला क़ानून ही श्रेष्ठ समझा जायगा। सम्मिलित सूची में 
आमतौर पर ऐसे विषय शामिल हें जैसे कि दीवानी व फ़ौजदारी क़ानून, 

१. सम्मिलित सूची को भी दो भोगों में वाँटा गया है । इनमें से 
.. इसरे भाग के विपयों के वारे में केन्द्रीय घारा-सभा एक्ट पास करके उन 


“विषयों के शासन में प्रान्तीय सरकारों को आदेश देने का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार को-दे सकेगी । 


१७० 


ह 


१४६ भारत का नया झासन-विधान 


फंक्टरी-फानून, मजदूरों फे झगड़े, समाचारपत्र, छापेखानें और पुस्तकों 
पर नियन्त्रण बंगैरा । इसलिए यदि प्रान्तीय घारा-सभायें इन विषयों फे 
बारे में बनाये गये केस्द्रीय क़ानूनों में परिवर्तेत फरना चाहेंगी, तो उन्हें 
अपने बिलों की मंजूरी गवर्नर के वजाय वाइसराय से करानो पडगी। 
उदाहरणार्थ, यदि प्रान्तीय धारा-सभायें किसानों बशग्गैरा को क्रज़ों से मुफ्त 
फरने लिए फ़ानून पास करेंगी, तो उपयुक्त यही होगा कि उनकी मंजूरी 
वाइसराय से कराई जाय, अन्यथा अदालतों हारा उनके ग्र-फ़ानूनी घोषित 
किये जाने फी सम्भावना रहेगी । 
यद्यपि इस बात की सूच कोशिश कीगई हैँ कि शासन-सम्बन्धी 
फोई विषय इस सूचियों में से छूट न जाथ, फिर भी कुछ विपयों का 
छूट जाना या भविष्य में नये विपयों क्वा पंदा हो 
23 जाना कुछ असम्सव नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति के _ 
लिए एफट में यह्‌ तजवीज्ञ कीगई हुँ कि जब फोई 
नया विषय उत्पन्न हो तो बाइसरायथ को घोषणा-पत्र द्वारा यह घोषणा 
करने का अधिकार होगा फि वह विषय केद्धीय धारा-सभा के अधिकार- 
क्षेत्र में रहेगा या प्रान्तीय घारा-सभाओं के । 
युद्ध और आ्तरिक विद्रोह के दिनों में वाइसराय घोषणा-पत्र हारा 
फेन्द्रीय धारा-सभा को प्रान्तीय सूची में शामिल किये गये विषयों पर 
क़ानून बनाने का अधिकार भी दे सकेगा। लेकिन केन्द्रीय धारा-सभा को 
इस प्रकार के किसी भी क़ानून पर विचार करने फा तबतक कोई 
अधिकार न होगा जबतक कि वाइसराय पहले मंजूरी न देदे । 
घारा-सभाओं के अपित्रारों पर पाबन्दी 


यद्यपि आमतौर पर प्रान्तीय घारा-सभाओं को 'प्रन्तीय और 
“सस्सिलित' विषयों पर किसी प्रकार का; भी क़ानून बनाने का पूर्ण 


प्रान्तोय धारा-सभाओं के अधिकार (डे 


अधिकार होगा, हेकिन गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एदट की कई धाराओं के 
अनुसार उसके इस अधिकार पर कई भ्रकार की पावन्दियाँ लगाई गई हैं । 


एक्ट की धारा ११० उपधारा व (२) के अनुसार कोई भी 
धारा-सभा ऐसा कोई क़ानून नहीं बना सकती जो गवर्मेण्ड ऑफ इण्डिया 
एक्ट या उसके मातहुत जारी किये गये किसो 
आर्डर-इन-क्तीसिल या भारत-सम्त्ी द्वारा बनाये 
गये किसी नियम के विरुद्ध हो, था जो वाइसराय और गपनेर द्वारा 
बनाये गये ऐसे नियमों के विरुद्ध हो जिनके बनाने में उन्होंने अपनी सर्जी 
या अपने विवेक! से काम लिया हो । इस नियम का एक अपबवाद हैं; 
बह यह कि प्रान्तोय घारा-सभा के सदस्यों की निर्बाचन-विधि के बारे 
में जो नियम गवर्नर ने “अपने विवेक' के अनुसार बनाये हों, उनके विरुद्ध 
भी प्रान्तीय धारा-ससा को नियम दनाने का अधिकार होगा । निर्बाचन- 
विधि से यहाँ त्ात्पर्थ निर्बाचन-सम्बन्धी ऐसी उप्तों से है जैसे फि 
निर्वाचनों में रंगीन बावतस-प्रणाली काम में छाई जाय या फिसी और 
ढंग से मत डाले जायें, मतदाताओं की सूचियाँ किस प्रकार तयार की 
जायें, आदि-आदि । 


वर्जित क़ानून 


एक्ट की घारा ११० उपधारा यब (१) के अनुसार कोई भो घारा- 
सभा ऐसा कोई क़ानून नहीं बना सकती जो सम्राद्‌ या उसके परिवार 
के किसी सदस्य पर किसी प्रकार लागू हो सके, 
या जो राजगद्दी के अधिकारों से सम्बन्ध रखता 
हो, या जो भारत के फिसी भी भाग में स्थापित समाद को सत्ता 
के प्रतिकूल हो । इसी उपधोरा के अनुसार कोई भी घारा-सभा ऐसा 
कोई क़ानून नहीं बना सकती जो कब्रिटिश्ञ पालंमेण्ट द्वारा बनाये हुए 
इन क़ानूनों के विरुद्ध हो--( १) ब्रिटिश प्रजा की परिभाषा से 


सम्राट की सत्ता 


२४८ भारत का नया शासन-विधान 


सम्बन्ध रखनेवाले कानून; ( २) अंग्रेज फ़ौज़्ी अफ़सरों व सोल्जरों 
के मियन्त्रण व अनुशासन से सम्बन्ध रखनेवाले एयट, जो आमतौर पर 
आर्मी एक्ट, एयरफ़ोर्स एक्ट और नेवलू डिसिप्लिन एव्ट के नाम से प्रसिद्ध 
है; और ( ३ ) युद्ध के दिनों फो सामूद्विक लूट से सम्बन्ध रखने- 
वाले फ़ानून | 

एक्ट फी धारा ११० उपधारा व (३) के अनुसार कोई भी धारा- 
सभा प्रिवी फींपिल फे इस प्राचीव अधिकार फो नहीं छीन सकती कि वह 
किसी भी व्यक्ति फो प्रिवी कौंसिल के सामने अपनी 
अपील पेश करने की विशेष रूप से अनुमति देदे, 
चाहे साधारण दशा में उस व्यक्ति को प्रिवी कौंसिल में अपील करने फा 
कोई अधिकार धारा-सभाओं के फ़ानून द्वारा न भी मिला हो । 

एक्ट की धारा १११-१२१ के अन्तर्गत अंग्रेज्ञों, अंग्रेज्ञ व्यापारियों व 
कम्पनियों, अंग्रेज़ी जहाज्ों और अंग्रेज डाक्टरों, वकीलों, बेरिस्टरों तथा 
अन्य पेशेवालों के हितों की रक्षा करने के लिए 
ओर उनके प्रति भ्ेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकने 
के लिए धारा-सभाओं के क्वानून-निर्माण सम्बन्धी 
अधिकारों पर तरह-तरह को पाबन्दियाँ लगाई गई हैं। आवेशपत्रों 
द्वारा खाइसराय और गशवमनेरों को यह भी आदेश किया गया हैं कि 
वे घारा-सभा के ऐसे फिसी बिल को मंजूर न करें । यदि वाइसराय 
और गवनेर भूल से ऐसे किसी क़ानून को मंजूर कर भी दें, और यदि 
उसकी धारायें गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की उपर्युक्त धाराओं के प्रति- 
कूल हों, तो अदालतों द्वारा वह क्लानूव अमल में नहीं लाया जायगा । 

एक्ट की धारा २९९ के अनुसार कोई भी घारा-सभा ऐसा कोई 
कानून नहीं, बना सकती, जिसके हारा बिया म॒आवज्ञा दिये ही.सरकार 


प्रिवीकौंसिल की सत्ता 


अंग्रेजों से सम्बन्धित 
कानून 


प्रान्तीय घारा-सभाओं के अधिकार १४९ 


ज्षमीदारों को जमीन छीन सके या और किसी व्यापारी या कम्पनी के 
'. कारोबार पर क़ब्जा कर सके ॥ुयदि प्रान्तीय 

धारा-सभा मुआवज़ा देने के सिद्धान्त को भी 
माने, तव भी इस प्रकार के किसी क़ानून पर प्रान्तोय घारा-सभा कोई 
विचार तबतक नहीं कर सकती जबतक कि गवर्नर पुर्थ-अनुमति न देदे 

एक्ट की घारा २९८ के अनुसार कोई भी घारा-सभा सम्माद्‌ के 
भारत-निवासी किसी प्रजाजन को धर्म, जन्म-स्थान, चंश या वर्ण फे कारण 
सरकारी नौकरी करनें या स्विटिश भारत सें सम्पत्ति खरीदने, रखने 
और बेचने से, या ब्रिटिश भारत में और कोई नौकरी, पेशा या व्यापार 
करने से वंचित नहीं कर सकती 

एक्ट की धारा १०८ उपघारा २ के अनुसार निम्न प्रकार के बिलों 
और संशोधनों पर प्रान्तीय धारा-सभाओं में तब- 
तक धचिचार भी नहीं होसकता जबतक फि बाइस- 
राय की * पूर्व अनुमति न मिल जाय :--- 


सम्पत्ति-हरण 


वाइसराय की पूर्व 
अनुमति 


(१) जो ब्विठिश भारत में छाग्र पार्मेण्ट के किसी एक्ट सें संशो- 
घन करते हों घा उसके विरुद्ध हों 

(२) जो वे।इसराय के फ्रिसी एक्ट या आर्डिनेंस में संशोधन करते 
हों या उसके विरुद्ध हों 

(३) जो ऐसे मामलों के बारे में क्वानून बनाते हों जो फेडरेशन 
स्थापित होने पर सुरक्षित विषय/ समझे जायेंगे--जँसे कि राष्ट्र-रक्षा, 
वैदेशिकं विषय और सरकारी ईसाइयत विभाग वगैरा; 

१. गवर्नर की पूर्व-अनुमति के बसैर किन-कित बिलों कौर संशोधनों 


पर विचार नहीं होसेकता, इसका उल्लेख पहले गवर्नर के अधिकारों 
में किया जा चुके हे। 


१५० भारत का नया शासत-विधान 


(४) जो ज़ाब्ता फीज्दारी हारा यूरोपियन ब्रिटिश प्रजाजर्नों को 
दिये गये अधिकारों और रिआपतों फो छीनते हों या उनमें दामो-बेशी 
करते हों । 


गवर्नरों को पूर्व-अनुमति की भांति बाइसराय की पूर्व-अनुमति का 
तिबम भो फेयल ज़ाब्ते के लिए हैँ। छेकिन जिन बिलों पर विचार करने के 
लिए बाइपसराव फी पूर्व-अनुमति प्रान्दीय धारा-त्भा फो या उसके फिसी 
सदस्य को गवर्मेण्ठ भॉफ़ इण्डिया एवड की धाराओं के अनुसार लेना आयश्क 
है, उनके बारे में यह्‌ जानना जरूरी हैँ कि यदि वाइसराय की पूर्द-अनुमति 
लिये बिना ही प्रान्तीय धारा-सभा ऐसे किसो बिल को पास करदे और 
गवर्नर उसको मंजूर करके एक्ट बनादे तो वह एफ्ट शैर-क़ानूनी ही समझा 
जायगा । ऐसे बिलों के लिए यह लाज्षिमी हैं कि उनपर विचार करने 
के लिए पहले. बाइसराब से अनुमति ली जाय, और यदि किसी कारण 
ऐसा न किया सया हो तो उन्हें बाद में गवर्नर द्वारा अपनी मंजूरी 
या तामंजूरी फे बग्रेर वाइसराय के पास भेज दिया जाय । जदाहरणार्थ, 
एक्ट की धारा १०८ उपधारा २ फे अनुसार यूरोपियन श्रिटिश प्रजाजनों 
के ज्ञाव्ता फौज़दारी के अधिकारों से सम्बन्ध रखमेवाला फोई भी बिल 
प्रान्तीय धारा-सभा में वाइसराब की पूर्व-अनुमति दशरग्ैर पेश नहीं किया 
जा सकता; लेकिन सदि इस नियप्त के बावजूद प्रान्तीय धारा-सभा ऐसे 
किसी बिल को पास कर भी दे और गवर्नर उसे वाइसराय फी मंजूरी के 
बजाय स्वयं मंजूर करदे, तो उत्त हालत में वह एक्ट शेर-क्रानूनी ही 
समझा जायगा । अनुमान है कि ऐसी हाकूत में गवर्नर की मंजूरी मिल 
जाने फे बाद बाइसराय को भी यह अधिकार न होगा कि वह गवर्नर की 
मंजूरी के अछावा अपनी मंजूरी और देकर उस ग़लती को सुधार दे, 
यपोंकि नये एक्ट में किसो भी बिल को संजूर करने का अधिकार एक 


प्रान्तीय घारा-सभाओं के अधिकार १५१ 


ही अधिकारी को दिया गया हैं--चाहे वह अधिकारी गवर्नर हो या 
वाइसराय अथवा सम्राद्‌।' 
प्रान्तीय धारा-सभा के क़ानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकारों पर सबसे 
बडी पावन्दी यह है फि गवर्नर, वाइसराय.या सम्राद्‌ की मंजूरी मिले 
बगैर कोई भी बिल एफ्ट नहीं बन सकता। प्रान्तीय 
घारा-सभाओं के विलों के सम्बन्ध में गवर्नरों के 
क्या अधिकार होंगे, इनका वर्णन पहले किया जा 
चुका है । आामतोर पर सम्मिलित सुची' फे विपयों से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रान्तीय घारा-सभा के उन बिलों के अलावा जो फेन्दीय क़ानूनों फे विरुद्ध 
हों, और सम्मिलित सूची व प्रान्तीय सुची' दोनों फे थिषयीं से सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रान्तीय धारा-सभा के उच बिलों के अछावा जिनपर विचार 
करने के लिए गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की विभिन्न धाराओं के अनु- 
सार वाइसराय की पूर्व-अनुमति लेना जरूरी थी लेकिन ली नहीं गई, 
गवर्नर प्रान्तीय धारा-सभाओं के सब विलों को स्वयं मंजर करके एक्ट 
बना सकता हैं। लेकिन, जेसा कि पहले भी लिखा जा झुका हैं, गधर्नेर 
किसी भी बिल को खुद संजूर करने के बजाय वाइसराय की मंजूरी के 
लिए भेज सकता है । 


बिलों की मंजूरी 
और नामंजरी 


१. जाब्ता फोज़दारी में संशोधन करनेवाले प्रान्तीय धारा-सभा के 
हरेक बिल को .वाइसराय की मंजूरी के लिए भेजना इस वजह से भी 
जरूरी है कि ज़ाब्ता फौजदारी केन्द्रीय धारा-सभा का क़ानून है और नये 
एक्ट में उसे सम्मिलित सूची” का विपय बनाया गया है। सम्मिलित 
सूची के विषयों के बारे में केन्द्रीय कानूनों के विरुद्ध पास किये गये 
प्रान्तीय घारा-सभा के एक्ट, जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका हैं, तभी 
कानूनसम्मत माने जायँगे जब कि गवर्नर के बजाय खास वाइसराय द्वारा 
ही उनकी मंजूरी दीगई हो । 
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इस प्रकार जब कोई भी बिल गवर्नर हारा वाइसराय की मंजूरी 
के लिए भेजा जायगा तो एक्ट की धारा ७६ उपचारा १ के अन्तर्गत 
वाइसराय को भी अपनी मर्जी से यहु घोषणा 
करने. का अधिकार होगा कि वहु उस बिल को 
मंजूर करता है या नारंजूर, या वह उसे सम्राट्‌ की मंजूरी के लिए 
भेजना चाहता हैं । इसके अलावा वाइसराय उस बिल को अपनों मर्जीः 
से गवर्नर को इस आज्ञा के साथ भी लोटा सकता है कि गवनेर उस 
बिल को धारा-सभा के भवसों में इस प्रार्थना के साथ भेज दे कि वह 
उसपर या उसकी कुछ खास धाराओं पर पु्नविचार करे, या कि वह उसमें 
वे संशोधन मंजूर करले जो बाइसराय द्वारा सुझाये गये हों । इस प्रकार 
जब बिल प्रास्तीय धारा-सभा के भवनों में वापस आजायगा, तो उनका 
यह फर्जे होगा कि वे उसपर फिर विचार करें ।॥ धारा-सभा के भवनों 
में बिचार होलेने के बाद उस बिल का वाइसराय की मंजूरी के लिए 
फिर भेजा जाना आवदयक होगा । 


वाइसराय के अधिकार 


जो बिल चाइसराय द्वारा सम्राट्‌ की मंजूरी के लिए भेजें जायेंगे 
वे एक साल के अन्दर-अन्दर सम्राट्‌ की मंज़्री मिलकर गजट में प्रका- 
शित न होंगे तो गवंभेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की 
धारा ७६ उपधारा २ के फलस्वरूप एक्ट नम बन 
सकेंगे । एक साल का समय उस दिन से गिना जायगा जिस दिन कि वह 
बिल गवर्नर के पास उसकी मंजूरी के लिए भेजा गया हो। इस प्रकार 
ब्रिटिश सरकार वाइसराय द्वारा भेजें गये प्रान्तीय घारा-सभा के किसी 
भी बिल को एक साल को सहज़ चुप्पी से सटियासेट कर सकेगी । 


सम्राट के अधिकार 


किन्तु धारा ७७ के अन्तर्गत सस्लाट्‌ को निश्चिदत रूप से यह भी 
अलभिकार दिया गया है कि प्रान्तीय धारा-सभा के किसी भी बिल को, 
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जो गवर्नर या वाइसराय की उपयुक्त मंजूरी मिलते पर एक्ट वन चुका 
हो, एक साल के अन्दर-अन्दर रद करदें | इस प्रकार एक्ट के रद फरने 
का सघाट का निएचय जब गवर्नर द्वारा गज्र में प्रकाशित होजायगा, 
तो उस दिन से वहु एक्ट रद समझा जायगा। इस सिलसिले में यह 
लिखना अनुपयुकत न होगा कि ब्रिटिश पालंमेण्ट के सन्‌ १९३१ के एक 
क़ानून ( 5६७६०४८ ० ५४८४घ०ंघ४४८० ) द्वारा ब्रिटेन के स्वशासित उप- 
निवेशञों में सम्राट्‌ के इस प्रकार के अधिकार का अन्त होचुका है । 
अन्त में प्रान्तीय धारा-सभाओं के अधिकारों पर सबसे बडी पावन्दी 
यह है कि ब्विटिश पार्ंमेण्ट जब चाहे तब एक्ट पास करके प्रान्तीय घारा- 
सभाओं के इन मर्यादित अधिकारों में भी कमी 
जिटिशो पट को करदे या इनके अस्तित्व को ही सदा के लिए मिटा 
दे। एक्ट की धारा ११० (अ) के अनुसार गप्रिटिश' 
पालंसेण्ट के इस मूल अधिकार में गवर्मेणए्णट ऑफ इण्डिया एक्ट के पास 
होजाने के कारण कोई फ़र्क़ नहीं आसकता । 
जाब्ते की पाबन्दियाँ 
उपयुक्त पावन्दियों के अलावा कई पाबन्दियाँ ज्ञाब्ते की भी हें। 
घारा ७४ के अनुसार कोई भी बिल तबतक पास हुआ नहीं समझा 
जांयगा जबतक कि प्रान्तीय घारा-सभाओं के दोनों भवत्न उस बिल को 
“सनक अधिक एक ही रूप में पास न करदें। यदि दोनों भवन 
फ किसी बिल को एक हो रूप में पास न करें तो बिल 


: पास हुआ नहीं समझा जायगा । ऐसे मतभेद को दूर करने के लिए एक्ट 


में संयुक्त अधिवेशन की तज़वीज रकखी गई है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन 
उसी हालत सें बुलाया जासकता है जब कि लेजिस्लेटिय असेम्वल्ली के 
पास किये हुए बिल को लेजिस्लेटिव कौंसिल पूरे एक साल तेक पास न 


श्५्‌६ भारत का नया शासन-विधवान 


अस्तर हैं कि अपेम्बली के भंग होने पर असेम्बली का नया चुनाव होता 
है, लेकिन असेम्बली का अधिवेदान भंग होने का केवल यह परिणाम 
होता है कि जवतक गवर्नर उसका अधिवेशन फिर से न बुलछायें तवतक 
वह किसी भी सामले पर विचार नहीं कर सकती । इसी प्रकार असेम्बली 
का अधिवेशन स्थगित होने और अधिवेशन भंग होनें में यह अन्तर 
है कि अधिवेशन स्थग्रित होने पर असेम्बलो का अध्यक्ष उसे फिर बुरा 
सकता है, लेकिन भंग होने पर केवल गवर्नर हो उसे फिर बुला सकता 
है; अलावा इसके, अध्यक्ष अधिवेशन को जब चाहे तब स्थगित कर 
सकता है, लेकिन उसे भंग गवर्नर ही कर सकता हैं । 


घारा ८२ के अनुसार प्रान्तीय घारा-सभा के किसी भी भवन में 
आयन-व्यय सम्बन्धी कोई भी बिल या संशोधन तबतक नहीं पेश किया 
जा सकेगा जबतक कि गवर्नर की सिफ़ारिश न 
हो | यहाँ गवर्नर से आमतौर पर अभिनप्राय है 
मिनिस्टरों से । अर्थात्‌ आय-व्यय सम्बन्धी कोई 
भी बिल आमतौर पर बिना मिनिस्टरों को भर्जो के पेश नहीं हो 
सकता । यह नियम ब्रिदिश कामन्स-सभा के उतने नियमों की एक नकल 
हैं जिनके अनुसार वहाँ किसो भी गैर-सरकारी मेम्बर को आय-व्यय 
सम्बन्धी कोई बिल कामन्स-सभा में पेश नहीं करने दिया जाता । इसकी 
वजह यह है कि इन मामलों के लिए सन्त्रि-मण्डल ही पुरी तरह से ज्िस्मे- 
वार समझा जाता हूँ। लेकिन ब्रिटेन और भारत की स्थिति में भारी अन्तर 
हैं । जहाँ ब्रिटेन सें यह कामन्प्त-सभा का एक नियम-मात्र है, जिसे वह महज्ञ 
एक प्रस्ताव द्वारा अपनी नियमावली में से जब चाहे तव निकाल सकती 
है, भारत में इस नियस को क़ानून की शक्ल देदी गई है, जिसे प्रान्तीय 
घारा-सभा प्रस्ताव द्वारा तो क्या एक्ट पात करके भी नहीं पलट सकती । 


आय-व्यय सम्बन्धी 
बिल और संशोधन 
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घारा ८२ के अस्त्गंत निम्न प्रकार के बिलों और संशोधनों को आय- 

व्यय सम्बन्धी बिलों और संशोबनों को श्रेणी में झ्ञामिल किया गया हैः-- 
. (१) जिनके हारा कोई नया टैक्स लगाया जाय या पुराने टैक्स 
की दर में वृद्धि की जाय; 

(२) जो इस बाबत हों कि प्रान्तत किन तरीकों से और फिन 
हालतों में कर्जा ले या किसी क़्॒जे की गारण्टी दे; 

(३) जिनके द्वारा किसी खर्चे की रक्तम फे लिए यह घीषणा की 
जाय कि भविष्य में उसके लिए असेम्बली को सालाना मंज़््री की ज़रूरत 
नहीं रहेगी; भौर 

(४) जिनके पाप्त होजाने पर प्रान्तीय सरकार को लाज्षिमी तौरपर 
खर्चा बढ़ाना पडे । 

शासन-विभाग पर नियस््रण 

, कानून-निर्माण के अलावा घारा-सभा का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार 
शासन-विभाग पर नियन्त्रण रखना है । शासन-विभाग को नियन्त्रण में 

रखने के कई ज्ञरिये हैं । जैसे-- 

(१) प्रस्ताव पास करके शासन-विभाग अर्थात प्रान्तीय सरकार को 
- कोई खास काम फरने के लिए निर्देश देना। ये 

प्रस्ताव मह॒ज्ञ सिफ़ारिश की दवल सें- होते हैं, और 
शसन-विभाग इनको सानने के लिए क़ानूनन बाध्य नहों है । 

. (२) ..प्रश्नों द्वारा शासत-विभाग का ध्यान जनता की शिकायतों की 
ओर आऊक्ृष्ट , करना । यह्‌ सदस्यों, का बहुत ही .महत्वपुर्ण- अधिकार है 
और इसके ज़रिये कई महत्वपूर्ण. बातों प्र प्रकाश डाला जासंकता है । 

. (३) कार्रवाई स्थगित करने के . यात्री “काम रोकों! प्रस्ताव । 
आजकल इत्तका रिवाज बहुत बढ़ता जारहा-है। घारा-सभा के .अधि- 


नियन्त्रण के ज़रिये 
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वेशन के समय फोई विशेष घठना होजाने पर इस प्रकार के प्रस्ताव पेश 
किये जाते हें । यदि सम्त्रि-भण्डल के विरोध के बावजूद इस प्रकार का 
प्रस्ताव पास होजाय, तो इसका अभिपष्नाय बहु हुआ कि घारा-तभा का 
मन्त्रि-भण्डल पर विश्वास नहीं हैं । ऐसी हालत में मन्ध्रि-मण्डल को 
अक्सर इस्तीफ़ा देना लराज्िमी होजाता है 
(४) सीधे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा । यदि सन्नि-मण्डल में 
अधिशवास का अस्ताव पास होजाय, तो सन्त्रि-मण्डल को लाज्चिमी 
तौरपर इस्तोफ़ा देना पड़ता है 
(५) खर्चे की मदों में कमी करके या खर्चे के छिए मंजूरी देने से इंकार 
करके। यह वास्तव में धारा-सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसपर 
आगे प्रान्तीय राजस्वां वाले अध्याय में विस्तार से विचार किया जायगा। 
शासन-विभाग को नियन्त्रण में रखने के जो झ्वचरिये ऊपर बताये 
गये हैं, उनके बारे में निवमोपन्तियम ( 5६7०0 8 0:0०७ ) बनाने 
का अधिकार धारा ८४ के अन्तर्गत प्रत्येक भवन 
को दिया गया है। जिन्र प्रान्तों सें लेजिस्लेटिव 
कौंसिलें हैं, उन प्रान्तों में दोनों भवनों के संयुक्त अधिवेशन के छिए और 
दोनों भवनों के पारस्परिक व्यवहार के लिए नियमोपतियस बनाने का 
अधिकार गवर्मर (अर्थात्‌ मिनिस्टरों) को है, लेकित पहले दोनों भवनों 
के अध्यक्षों से सलाह-मशवरा करना लाज़िसी है । 


नियम-निर्माण 


इस नियमोपनियसों के अलाबा गवर्नर दोनों भवनों और उनके 
संयुवत्त अधिवेशन के लिए “अपनी मर्जी से भी नियम बना सकेगा । इन 
नियमों के फलस्वरूप प्रान्तीय घारा-सभाओं के 
भवतों में या उसके संग्र॒ुकत अधिवेशनों में गवर्नर 
के उन अधिकारों के बारे में, जिनके प्रयोग में उनको अपनो मर्जी या 


गवनरों का अंकुश 


प्रान्तीय घारा-सभाओं के अधिकार १५९ 


विवेक काम में लाने के लिए कहा गया है, कोई भी बहुस तबतक नहीं 
होसकेगी जबतक कि गवर्नर अपनी मर्जी से उसको अनुमति न देदे | 
इन नियमों का दूसरा उद्देश्य यह है कि प्रान्तीय असेम्बली को सरकारो 
बजट पर लाज्षिप्ती तौर से एक निश्चित काल के अन्दर ही विचार समाप्त 
कर देना पडेगा । 

गवर्नर और घारा-सभाओं के नियमोपनियमों द्वारा रूगाई गई 
पावन्दियों के अलावा, खास एक्ट सें भी कई घारायें ऐसी हैं जिनके 
द्वारा धारा-सभा के सदस्यों के शासन-विभाग पर नियंत्रण रखने के 
अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। जेसे, एक्ट की धारा 
<४ (स) के अनुसार किसी भी भवन में देशी रियासतों से सम्बन्ध 
रखनेवाले किसी भी सामले पर कोई बहस तबतक नहीं होसकती ओर 
कोई प्रदन तबतक नहीं पूछा जासकता जबतक कि (१) गवर्नर को यह 
विदवास न होजाय कि यह सासलूा प्रास्तीय सरकार के था फिसी ऐसे 
व्यक्ति के हितों से सम्बन्ध रखता हैं जो ब्विव्शि श्रजाजन है गौर आमतौर 
पर उसी भ्रान्त्त में रहनेंवाल्ा है और (२) गवर्नर अपनी मर्जी से उस 
मामले पर बहस. करनें या प्रइन पुछने की अनुमति न दे । 


सम्नाट्‌ (अर्थात्‌ ब्रिटिश सरकार) या गवर्नर-जनरलू के विदेशों से 
या नरेशों से जो सम्बन्ध हूँ, धारा ८४ द (१) के अनुसार, उनके बारे'में 
कोई भी बहस किसो भी भवन में तदतक नहों होसकती और कोई भी 
प्रश्त तवतक नहीं पुछा जासकता जबतक कि गवर्नर अपनी . मर्जी से 
अनुमति न देदे । र्ज 

धारा ८४ द (२) के अनुसार क़बीली इलाक़ों और बहिरगंत- 
क्षेत्रों के बारे में कोई भी बहस तबतक नहीं होसकती और कोई भी 
प्रन्‍न तबतक नहीं पुछा जासकता जबतक कि गवर्नर 'अपमी मर्जी' से 
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अनुमति न देदे । लेकिन इनके बारे में घारा-सभा से खर्चे की मंजूरी 
लीजाय तो बहस होसकेगी । 

. धारा ८४ द (३) के अनुसार किसी भी देशी रियासत के नरेश 
या उसके परिवार के क्विसो भी व्यक्ति के निजी आचरण के बारे में कोई 
'भी बहस तबतक नहीं हो सकेगी और कोई भी प्रइन तबतक नहीं पूछा 
जा सकेगा जवतक कि गवर्नर अपनी मर्जा" से अनुमति न दे दे । 

घारा ८६ (१) के अनुसार फ़ेडरल कोर्ट या हाईकोर्ट के फिसी 
भी जज के उस आचरण के बारे में कोई भी बहस नहीं होसकेगी जो 
उसके सार्वजनिक कतंव्य से सस्बन्ध रखता .हु । 
धारा-सभाश्रों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 

प्रत्येक छेजिस्लेटिव असेम्बल्ी को आम चुनावों के बाद शीघ्य-से- 
शीघ्य एक स्पीकर (अध्यक्ष ) और एक डिप्टी स्पीकर ( उपाध्यक्ष ) 
चुनना पड़ता है । स्पीकर और डिप्टो-स्पीकर असे- 
स्‍्बली के सदस्यों में से हो होने चाहिएँ; उनमें से 
कोई यदि असेम्बली की सदस्यता से इस्तीफ़ा देदे, 
'तो वह स्पीकर या डिप्टी-स्पीकर नहीं रह सकता। लेकिन यदि 
वह चाहे तो स्पीकर या डिप्टी-स्पीकरी से इस्तीफा देकर भी असेम्बली 
'का सदस्य बना रह सकता हूँ। ये इस्तीफ़े प्रान्त के गवर्नेर को ही दिये 
जाते हैं और स्पीकर या डिप्टी-स्पीकर की जगह ख़ालो होने पर नया 
चुनाव करना पड़ता हूँ। 

स्पीकर या डिप्टी-स्पीकर के आचरण से यदि असप्रेम्बली को 

असन्‍्तोष हो, तो वह अविश्वास का अस्ताव पास करके उसे हटा सकती 

हैं.) लेकिन इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करने ले-लिए कम-से-कमस १४ 
पदिन पहले सूचना दी जानी;चाहिए 4 अविश्वास के. प्रस्ताव को अमल में 


असेम्बली या लोअर 
हाउस 


प्रान्तीय धारा-सभाओं के अधिकार १६१- 


लाने के लिए गवर्नर की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि' 
मॉग्टफ़ोर्ड-युग में होता था । इसी प्रकार स्पीकर का-चुनाव होजाने पर 
गवर्नर की मंजूरी की जरूरत नहीं है । 

स्पीकर की जगह खाली होने पर उसका फास डिप्टी-स्पीकर के 

क्षिम्ते रहता है, और अगर डिप्टी-स्पीकर की जगह भी खाली हो तो. 
रावरर अपनी मर्दों से असेम्बी के किसी एक सदस्य को तबतक 
स्पीकर का कास करने के: लिए नियुवत्त कर सकता है जबतक कि दुबारा 
चुनाव न होजाय । असेम्बली की बेंठकों में स्पीकर की अनुपस्थित में 
वह व्यक्ति अध्यक्ष-पद लेनें का अधिकारी होता है जिसके बारे सें 
असेमस्वली के नियमोपनियमों में निर्देश किया गया हो । यदि वह व्यवित 
भी अनुपस्थित हो, तो असेस्वली उस बैठक के लिए नया अध्यक्ष चुन 
सकती है । ] 
स्पीकर को आमतौर से असेम्व॒ली में किसी प्रइन पर मत देने का 
५ अधिकार नहों है, लेकिन जब दोनों तरफ़ बराबर-बराबर सत हों तो 
बह अपना सत-दे सकता है। स्वर्गीय पटेल ने अपना मत देते समय सदा 
इस नियम का पालन किया-था कि उस पक्ष में ही मत दिया जाय 
जिसमें मत देने से उस प्रदत पर फिर विचार करने का मौका रहे। 

* असेस्‍्वली : भंग ' होजाने' पर सब सदस्यों को सदस्यता खत्म हो- 
जाती. है, लेकिन स्पीकर के लिए यह. मियम रखा गया है कि-जबतक 
नया ' चुनाव होकर नई असेस्वली की पहली बेठक शुरू न हो तबतक 
वह बराबर अध्यक्ष-पद-का काम करता रहेगा ।. 

।० 'असेम्बेली के स्पीकर और: डिप्टी-स्पीकेर के वेतन और भत्ते नियत 

“7 करने का अधिकार झोन्तीय घारा-संभा को है और इसके लिए एक्ट पास 
करंना जरूरीः है । लेकित इसका येह तात्परय नहीं कि एक्ट पास होजाने 

११ 
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पर ही वे अपने वेतन-भत्ते लेने के हक़दार होजायेंगे। प्रान्त के और 
ख़र्चे को भांति इनके वेतन-भत्तों की मंजूरी भी हर साल असेम्बली से 
लेना जरूरी होगा। 


जिस प्रकार लेजिस्लेटिव असेम्बली को अपना स्पीकर और डिप्टी 
स्पीकर चुनने का अधिकार है उसी प्रकार लेजिस्लेटिव कॉसिल को अपना 
प्रेसिडेण्ट और डिप्टी-प्रेसिडेण्ट चुनने का अधिकार 
हैं ।और ऊपर स्पीकर तथा डिप्टी-स्पीकर के बारे 
में जो नियम दिये गये हैं वैसे ही लेजिस्लेटिव 
कौंसिल के प्रेसिडेण्ट और डिप्डी-प्रेसिडेग्ट के बारे में समझने चाहिए । 
हाँ, दोनों भवनों के संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्ष-पद छेने का अधिकार 
लेजिस्लेटिव कौंसिल के प्रेसिडेण्ट को ही दिया गया है । 


कौंसिल या अपर 
हाउस 


किसी भी धारा-सभा के अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता 
है । यद्यपि उसके शासन-सम्बन्धी अधिकार कुछ ज्यादा नहीं होते, मगर 
चूँकि वह धारा-सभा की सारो कारंबाई का 
संचालन करता है और जबतक उसे उस पद से 
हटा न दिया जाय तबतक उसके निर्णय मान्य होते हैं इसलिए उसका 
वास्तविक प्रभाव और महत्व कुछ कम नहीं होता । 


अध्यक्ष-पद का महत्व 


अध्यक्ष आमतोर पर दलबन्दी से अलग और निष्पक्ष समझा जाता 
हैं। लेकिन संयुक्‍तप्रान्त को असेम्बली के स्पीकर पं० पुरुषोत्तमदास टण्डन 
ने इस नियम को लकीर के फ़क़ोर की तरह मानने 
है 5 से इंकार करके एक नये सिद्धान्त को जन्म दिया 
है। आपने कहा है कि संयुक्तप्रान्तीय असेम्बल्ली का 

स्पीकर चुना जानें पर यद्यपि में पुर्णतया निष्पक्ष रहेंगा, लेकिस इसका ८ 
यह तात्पर्य नहीं कि में काँग्रेस से या काँग्रेस-पार्टी से अपना सम्बन्ध 


है प्रान्तीय घारा-सभाओं के अधिकार १६३ 


तोड लूँ। काँग्रेस भेरे लिए पहली चीज़ हैं और में उसको सवा सेवा 
करता रहूंगा; और यदि ऐसा करने के कारण में अपने स्पीकर-पद के 
काम को  निष्पक्षरूप से न निबाह सकूगा, तो खुशी से स्पीकर-पद से 
इस्तीफा देदूंगा । 


टण्डनजी नें इस सिलसिले में अन्य प्रान्तों के स्पीकरों के सामने 
एक आदशे और रकक्‍्खा है । वह यह कि जब कभो किसी नये क्रायवे को 
अपनाना होगा, तो आँख मूंदकर कामन्स-सभा के क़ासदों का अनुसरण 
नहों करेंगे बल्कि अपने देश-कालानुसार क़ायदों को पहला स्थान देंगे । 
घारा-सभाओं की भापा _ 

एक्ट की धारा ८५ के अनुसार प्रान्तीय धारा-सभाओं की सारी 
कारंवाई अंग्रेज़ी भाषा में होनी चाहिए, लेकिन धारा-सभा के प्रत्येक 
भवन को यह अधिकार दिया गया हैँ कि वह अपने नियमोपनियमों के 
जरिये उन सदस्यों को अन्य भाषाओं के प्रयोग का अधिकार देदे जो या 
तो अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ हों या जो उसे अच्छी तरह न जानते हों 

एक्ट की इस धारा की व्यास्या पर प्रान्तीय धारा-सभाओं के भवनों 
में काफ़ी वादविवाद रहा है और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में काफी सतभेद 
भी है। संयुवतप्रान्त की लेजिस्लेटिव असेम्बली के 
स्पीकर पं० पुरुषोत्तमदास टण्डन ने इस धारा की 
व्याज्या करते हुए भान्त की असेम्बली में यह रूलिंग दिया था कि इस 
घारा के अन्तर्गत वे ऐसे किसी सदस्य को, जो अंग्रेज़ी जानता भी हो, 
हिल्दुस्तानी में या और किसी भाषा में, जिसमें वह अच्छी तरह बोल 
सकता हो, बोलने को इजाजत देसकते हैं। टण्डनजी -के इस रूलिंग 
'की लोगों ने तरह-तरह की आलोचना की है। संयुकतप्रान्त के अंग्रेज़ी 
भाषा के एक देनिक पत्र ने तो अपनी सम्पादकीय टिप्पणियों में यहाँ- 


टण्डनजी का रूलिंग 
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तक लिख डालने की हिम्मत की थी कि टण्डनजी का यह रूलिंग एक्ट 
के विरुद्ध हैं और इसलिए क़ानूद का भंग करता है। लेकिन इस सम्बन्ध 
में यह जानता लाभदायक होगा कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों के हाईकोर्ट क़ानून 
की व्याख्या करने के अपने अधिकार के प्रधोग में परस्पर-विरोधी फेसले 
देदेते हैं, लेकिन जबतक प्रिवी कौंसिल उन फैसलों को न बदल दे या 
घारा-सभा नया एक्ट पास करके क़ानून में तब्दीली न.करदे तबतक 
प्रान्तों में उस प्रान्त के हाईकोर्ट के फंसले ही मान्य समझे जाते हैं, चाहे 
वे एक-दूसरे के ख़िलाफ़ ही क्‍यों तहों। इसी प्रकार यदि भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों की असेम्बलियों और कोंसिलों के अध्यक्ष अपने भवनों के तिथसो- 
पनियमों को व्याख्या करने के अधिकार के प्रयोग में परस्पर-विरोधी 
फैसले भी दें, तो भी तबतक वे फँसले मान्य होंगे जबतक कि या तो 
असेम्बली या कौंसिल ही उस निर्णय को न बदल दे या पारंमेण्ट ही इस 
सम्बन्ध में और अधिक स्पष्ट क्रानून न पास करदे। संयुकतप्रास्त की 
असेम्बली टण्डनजी के उपर्युक्त रुलिंग को प्रस्ताव पास करके मंजूर कर 
चुकी है; अतः किसी भी व्यक्ति का यह कहना कि उण्डनजी का यह 


रूलिंग क़ानून-विरुद्ध हैं, किसी भी प्रकार क़ानून-संगत नहीं कहा 
जासकता । 


घारा-सभारयें भौर अदालतें , 


एक्ट की धारा ८७ उपधारा १ के अनुसार किसी-भी आन्तीय 
घारान्सभा की कार्रवाई को इस बिना पर. क़ानून-विरुद्ध नहीं ठहराया 
जासकता--कि उसने ज़ाउ्ते'के अपने नियमोपनियमों का ठीक तरह से 
पालन नहीं किया. है । वास्तनत्न में इस उपधघारा के. फलस्वरूप .अदालतें 


घारा-सभाओं की कार्रवाई , से सम्बन्ध - रखनेवाले किसी भामले की 
तहक्नीकात भी-नहीं कर'सकती:-॥ « «« * - .५ *« 7 -. 


प्रान्तीय घारा-सभाओं के अधिकार श्द्द्प्‌ 


इसी धारा की उपधारा २ के मातह॒त प्रान्तीय धारा-पभा के वे 
अफ़सर, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, जिन्हें एक्ट के अन्तर्गत धारा-सभा 
की कारंवाई का संचालन करने के लिए और घधारा-सभा में व्यवस्था 
क्रायम रखने के लिए अधिकार दिये गये हैं, अपने अधिकारों के प्रयोग 
में अदालतों के नियन्त्रण से मुक्त रहेंगे | अर्थात्‌ जबतक ये ज्यवित 
अपने अधिकार-क्षेत्र में रहते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तब- 
तक अदालतें इनके काम में दखल नहीं देसकर्ती, चाहे अदालतों की 
सम्मति में इत अधिकारियों का कोई काम क़ानून या नियस के पिरुद्ध 
ही क्यों न हो । अलबत्ता, यदि ये अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र से ही 
बाहर चले जायें, तो अदालतें दखल दे सकेंगी; और सम्भवतः अदालतों 
को यह भी. निर्णय करतें का अधिकार होगा कि इन अधिकारियों का 
अधिकार-क्षेत्र कहाँतक है । 


प्रात्तीय धारा-सभाओं के अधिकारों के इस विवरण से यह स्पष्ट 
है कि उनका अधिकार-क्षेत्र इतना मर्यादित हैं और उसपर इतने प्रति- 
बन्ध लगे हुए हूँ कि उसके हारा नोकरशाही शासन पर कितना अंकुश 
“लूूग सकेगा; यह कहना सुहकिल ही है । 
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4 लक 5९ 
प्रान्तीय राजरब 


संघ-शासन में राजस्व को समस्या 

फ़ेडरेशन या संघ-शासव की किसी भी योजना में केन्द्रीय और 
प्रान्तीय सरकारों के बीच सरकारी आय का विभाजन एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण और मुश्किल सवाल है; क्योंकि अपने अधिकारों के प्रयोग में 
एक-दूसरे से स्वतस्त्र दो भिन्न सत्तायें--अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार और 
प्रान्तीय सरकारें--एक जन-समूह से ही अपनी आमदनी प्राप्त करती हैं 
और दोनों सत्ताओं के आमदनी प्राप्त करने के अधिकार-क्षेत्रों को बिलकुल 
अलग-अलग बाँट देना सम्भव नहीं हैं । इसके अलावा, दोनों सत्ताओं के 
अधिकार-क्षेत्रों का विभाजन सम्भव भी हो तो, अवसर यह दिक्कत 
पेश आसकती है कि दोनों फ़रीक़ों की आय उनकी आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए काफ़ी न हो; क्योंकि दोनों को आवश्यकतायें एक- 
दूसरें के मुकाबले में घटती-बढ़ती रहती हैं और सदा एकसी नहीं रहतीं । 
अतः क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार करना कि दोनों की आवश्यकताओं 
के घटने-बढ़ने के साथ-साथ उनकी आय में भी घटा-बढ़ी होसके, 
चस्तुतः बहुत मुश्किल काम है । 
मॉय्टफोईड-विधान भें राजस्व की योजना 

भारत में प्रान्तीय राजस्व की समस्या कोई नई नहीं है । यद्यपि 


कानूती दृष्टि से मॉण्टफ़ोडे-विधान में केचद्रीप और प्रान्तीय सरकारों के 7 


पारस्परिक सम्बन्धों का आधार संघीय (फ़ेडरलू) नहीं था, किन्तु 


प्रान्तीय राजस्व १६७ 


केनद्रीय और प्रान्तीय सरकारों के वीच सरकारी आय का जो बेंटवारा 
किया सया था उसका आधार व्यवहार में संघीष हो था। इसके अनु- 
सार सालगुजारी, आवपादी, स्दास्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, अपवकारी व 
जंगलात जैसे कुछ टेकतसों की पुरी आय प्रान्तीय सरकारों के सुपुर्द कर- 
दी गई थी और उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि उतके ज़रिये वे 
अपनी आय में जितनी वृद्धि कर सकें करलें। इसी प्रकार आयात-निर्यात- 
कर, इनकमटैक्स, रेल, मम्क, अफीम और डाक व तार जैसे कुछ टैद्सों 
की पूरी आय केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द करदी गई थी। इसी सिद्धान्त को 
दोनों सरकारों के खर्चों के बारे में भी लागू करके कुछ महक्ों का सारा 
खर्चा प्रान्तीय सरकारों के और कुछ का केद्वीय सरकार के ज़िम्से कर 
दिया गया था । लेकिन इससे प्रान्तों को न तो कुछ सन्तोष हुआ और न 
प्रान्तों में साके का कोई काम ही किया जा सका । 


नये एक्ट की योजना 

नये एक्ट में इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए करों का 
विभाजन केन्द्रीय, प्रान्तोय और सम्मिलित विययों के रूप में किया 
गया हैं । इन तीनों विपयों को अलग-अलूग जो 
सूचियाँ दीगई हें उनके अनुसार केच्रीय कर निसय 
प्रकार हैं:-- 

१. आयात-निर्यात कर ॥ 

२. तम्बाक्‌ पर और भारत में बननें व पैदा होनेवाले अन्य साहू 
पर उत्पत्तिकर अलावा (अ) शराद व अन्य मादक पेय, (ब) अफीम, 
भंग व दवाई की अन्य नशीली चीज़ों, व मादक द्र॒व्यों तथा (स) इन 
चीज़ों से बननेवाली दवाइयों और श्रृंगार के सामान पर उत्पत्ति-कर के । 

३. कस्पनी-कारपोरेशनों पर टेक्स । 


केन्द्रीय व प्रान्तीय 
क्र्‌ 
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४. नमक-कर । 

५. खेती की आमदनी के अलावा और सब आमदनियों पर कर। 

६. खेतों की ज़मीन के अलावा व्यक्तियों व कम्पनियों की कुछ 
मिल्कियत पर टैक्स और कम्पनियों की पूँजी पर टैक्स । 

७. खेती की ज़मीन के अलावा और सब सम्पत्ति पर उत्तरा- 
घिकार-कर । 

८. हुण्डी, चैक, प्रामिसरी चोट, बिल्स ऑफ़ एक्सचेज्ज, बिल्स ऑफ 
लेडिंग, लेठसे ऑफ कऋरेडिट, बीमे की पालिसी और रसीदों पर लगाये जाने 
बाले स्टाम्पों की आय । 

९. रेल और हवाई जहाज़ों से चलनेवाले माल व सुसाफिरों पर 
टर्मिनल हैक्स; रेलों के भाडे पर टैक्स ॥ 

१०. अदालतों की आमदनी के अछावा केन्द्रीय सूची में शामिल किये 
गये और सब विषयों की आमदनी । 

प्रान्तीय कर तिम्त प्रकार हें:-- 

१. सालगुज़ारी । 

२. प्रान्त में बनने या पैदा होनेवाली शराब, अन्य मादक पेय, 
अफीम, भंग वग्गैरा और इन चीज़ों से वननेवाली दवाइयों व श्रुगार-पदार्थो 
पर छरूगाये जानेवाले उत्पत्ति-कर, और इन्हीं दरों पर या इनसे भी कम 
दरों पर भारत के अन्य प्रान्तों में बनने या पेदा होनेवाले माल पर 
बरावरी को वजह से रूगाई जानेवाली चुंगियाँ। 

३. खेती की आमदनी पर कर । 

४. ज़मीन, इमारतों, चूल्हों व खिड़कियों पर कर॥ 

५. खेती की ज़्मीनपर उत्तराधिकार-कर । 

६. खानों के हक़दारों पर कर 
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७. व्यक्तियों पर ( €[आश्रपणा ) कर 4. 

८ पेशों, तिजारतों व नौकरियों पर कर । 

९ जानवरों व नावों पर कर । 

१० माल की बिक्री और इश्तिहारों पर कर । 

११ खपत के लिए, काम में लेने के. लिए, या बिक्री के लिए स्युनि- 
सिपल क्षेत्रों में आनेवाले सालू पर चुंगी। 

१२, विलासिता की चोज्ञों--आमोद-प्रमोद, सट्टेबाज़ी व जुएबाज्ञी 
पर कर । 

१३. उन दस्तावेजों के अछावा जिनका उल्लेख केख्वीय करों की 
सूची में किया जाचुका है, शेष दस्तावेज्ञों पर लूगाये जानेवाले स्टाम्पों 
की भय । । 

१४, देशान्तर्गत जल-मार्गों से जाने-आनेवाले मुसाफिरों और माल 
पर टेक्त-। 

१५ - टौल-ठेक्स (70 ); -जैसे तेह-बाज़ारी बग्गेरा । 

१६, अदालतों की आमदनी के अलावा, प्रान्तीय सूची व सम्मिलित 
सूची में शामिल किये गये' किसी भी विषय की आमदनी । 

» इस प्रकार आय का विभाजन करने पर पता चला कि कई प्रान्तीय 
सरकारें अपनी ज़िम्मेदारियों का साधारण तौर से भी पालन नहीं कर 
सकेंगी, और कई प्रान्तीय. संरकोरें यद्यपि 
' साघारणतौर पंर अपनी ज़िस्मेदारियों का पालन 
कर लेंगी मगर वे अपने प्रान्त को पुरी तरह उन्नत 

मे कर पायेंगी । इस कठिनाई को' दूर करने के लिए एकंट में कई प्रकार 
> - के प्रबन्ध किये गये । अप 29० ्श 

एक्ट की धारा १३७ द्वारा यह प्रबन्ध किया गया है कि यद्यपि (१) 


केन्द्रीय करों द्वारा - 
प्रान्तों की सहायता 
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खेती की ज़्मीव के अलावा और सब सम्पत्ति पर उत्तराधिकार-कर, 

(२) उन दस्तावेज्ञों की स्टाम्प-डयूटी जिनका उल्लेख केन्द्रीय करों को 
सूची में किया गया है, (३) रेल और हवाई जहाज़ों से जाने-आनेवाले माल 
व सुसाफिरों पर ढमनल टैक्स और (४) रेलों के किराये पर 'टैवस 
की दर नियत करता और उनकी वसूली केन्द्रीय विषय ही समझे जायेंगे, 
लेकिन इन टैक्‍्सों की आय से जो बचत होगी उसमे से चीफ कमिइनरों 
वाल प्रान्तों के हिस्से को निकालकर बाक़ी मवर्नरों वाले प्रान्तों में बाँट 
दी जायगी। किस प्रान्त को कितना हिस्सा मिलेगा, इसका निर्णय केन्द्रीय 
धारा-सभा एक्ट द्वारा करेगी । साथ ही केन्द्रीय धारा-सभा को यह भी 
अधिकार होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की मदद के लिए इन टेक्सों की 
दर में वृद्धि करदे । इस प्रकार इन दरों में वृद्धि करने से आय में जो 
बृद्धि होगी, उसे केन्द्रीय सरकार अपने लिए रख सकेगी । 


इसी प्रकार एक्ट की धारा १३८ उपधारा १ द्वारा इनकमर्टक्स की 
आय को प्रान्तों में विभाजित किया गया हैं । इस धारा के अनुसार खेती 
की आमदनी के अलावा और सब आसदनियों पर जो टेक्‍्स रूगता है, 
उसकी दरें नियत करना और उसकी वसुली करने का काम रहेगा तो 
केन्द्र के ही जिम्मे, लेकिन इस टंदस से जो आय होगी उसमें से चीफ कमि- 
इनरों के आन्तों का हिस्सा और वह आय निकालकर जो केन्द्रीय सर- 
कार के अफृप्तरों व कमंचारियों के वेतन-भत्तों और पेंशनों पर टैक्स लगाने 
से होगी, जो आय बचेगी उसका एक “नियत हिस्सा प्रति वर्ष प्रान्तों को 
बाँद दिया जाया करेगा। साथ ही देन्द्रीय घारा-सभा को यह भी अधिकार 
होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिए टैक्स की दरों में वृद्धि 
करदे । इस प्रकार दरों में वृद्धि करने से आय में जो वृद्धि होगी उसे 
केन्द्रीय सरकार अपने लिए रख सकेगी । 
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उपयुक्त उपघारा के अनुसार प्रान्तीय स्वराज्य के प्रारम्भ से ही 
प्रान्तों को इनकसटेक्स की आय का कुछ हिस्सा मिल जाना चाहिए था, 
लेकिन उपधारा २ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को यहू अधिकार दिया 
गया है कि यदि वह चाहे तो एक नियत अवधि तक प्रान्तों के लिए 
नियत किये गये सारे हिस्से को या उसमें से “नियत किये गये! कुछ हिस्से 
को अपने लिए ही रखले । इस नियत अवधि के ख़त्म होजामे के बाद 
केन्द्रीय सरकार को वह हिस्सा लाज्षिसी तौरपर धीरे-धीरे हर साल एक 
“इसरी नियत अवध्धि' के अन्दर श्रास्तों को देदेना होगा । 

सर ओठटो नीमियर को सिफ़ारिशों के फलस्वरूप जो आडेर-इन- 
कौंसिल सम्राद ने इस धारा के मातहत जारी किया है उसमें इन हिस्सों 
को और अवधियों को नियत किया गया है ।' इसके अनुसार प्रान्‍्तों 
को इनकमटेक्‍्स की उस आय का आधा हिस्सा लेने का अधिकार होगा 
जो चीफ़ कमिइनरों के प्रान्तों का हिस्सा और केन्द्रीय सरकार के कर्मे- 
चारियों से होनेवाली आय को निकाल देने के बाद बचेंगी। लेकिन 
प्रान्तीय स्व॒राज्य के प्रारम्भ होने के बाद ५ साल तक केन्द्रीय सरकार 
को प्रान्तों के हिस्से का उतना हिस्सा अपने पास रखने का अधिकार होगा 


१. इनकमटैक्स से मिलनेवाली आय आर्डर-इन-कौंसिल के अनुसार 
विभिन्न प्रान्तों में इस अनुपात से बाँठी जायगी :--- 


 प्रान्त . प्रतिशत प्रान्त प्रतिशत 

, मद्रास. १५ मध्यप्रान्त-वरार प्‌ 
बम्बई २० आसाम . रे 
बंगाल २० परिचमोत्तर सीमाप्रान्त १ 
संयुकक्‍तप्रान्त श्५ उड़ीसा र्‌ 
* पंजाब ८ सिन्ध २ 
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श्छर्‌ भारत का नया शासन-विधान 


कि जिसमें नीचे दी हुई दो रक्तमों को जोड़ने से कुछ रकम १३ करोड 
होजाय :-- 

(१) केसद्रीय सरकार को स्वतः मिलनेवाल्ता आधा हिस्सा; और 

(२) वह रकम जो रेलों की आय से केन्द्रीय सरकार को आम- 

तौर पर सालाना मिला करती है । 

अगर इस प्रकार १३ करोड़ का योग मिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार 
प्रान्तों के पूरे आये हिस्से को भी अपने पास रखना चाहे तो रख सकेगी । 
५ साल के बाद फिर दूसरे ५ साल में केन्द्रीय सरकार प्रान्तों के हिस्से को 
धीरे-धीरे देना शुरू करेगी। वह इस प्रकार कि, फर्श कीजिए, पहुले 
५ साल के आब्िरी साल में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों के आधे हिस्से 
में से ६ करोड़ रुपया अपने लिए रख लिया, तो दुसरे ५ साल के पहले 
साल में वह केवल ५ करोड़, दूसरे साल में ४ करोड, तीसरे साल में ३ 
करोड, चौथे साल में २ करोड़ और पाँचवें साल में केवल १ करोड़ रुपया 
अपने लिए रख सकेगी । अर्थात्‌ दूसरे पाँच सालों में केन्द्रीय सरकार 
प्रान्तीय सरकारों के हिस्से में से हरसाल् उतना ही हिस्सा रकक्‍्खेगी जो 
पिछले साल रक्‍्खे गये हिस्से से £ कम हो । इस प्रकार इन दूसरे पाँच 
सालों के वाद केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों वाले हिस्से में से 
कुछ भी रखने का अधिकार न होगा, लेकिन उपधारा २ में गवर्नर- 
जनरल को यह अधिकार दिया गया हैँ कि वह दूसरे पाँच सार में किसी 
साल यह हुअ॒म जारी करदे कि उस साल केन्द्रोय सरकार प्रान्तीय सर- 
कारों के हिस्से में से उतना ही हिस्सा पास रख सकेगी जितना कि पिछले 
साल उसने रपंखा था। इस प्रकार गवर्नर-जनरल इस पाँच सारू की 
अवधि को जितना चाहे बढ़ा सकेया । 


केन्द्रीय सूची के अनुसार यद्यपि नमक-कर, केन्द्रीय उत्पत्ति-कर और 
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मिर्यात-करों की दरों का नियत करना. व उनकी वसूली का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार फो ही होगा; लेकिन-घारा १४० उपधारा १ के अनुसार 
केन्रीप धारा-सभा को यह अधिकार होगा कि वह चाहे .तो इन करों की 
आय. को -या उसके. कुछ हिस्से को एक्ट पास करके प्रान्तों. में. विभाजित 
करदे ।, लेकिन जहाँ .इन सब करों. की आय ऊा प्रान्तों में विभाजन 
केन्द्रीय धारा-सभा की सर्ज्ी के ऊपर है, इसी धारा की उपधारा २ के 
सातह॒त सर ओटो नीसियर की सिफ़ारिश से जारी किये गये आड्डर-इन- 
कौंसिल के अनुसार जूट के नि्यात-कर का ६२६ प्रतिशत उन प्रास्तों सें 
बाँट देना लाज़िमी होगा जिनसें कि जूट पैदा होता हुँ। इसका मुख्य उद्देंइय 


बंगाल, आसाम व बिहार जंसे उन प्रान्तों की सहायता करना है जिनमें 
जूद बहुतायत से पेदा होता हूँ । 


+े 


घारा .१४२ के अन्तर्गत सम्राट को आर्डर-इन-कौंसिल हारा यह 
निदच्य करने का अधिकार हैँ कि केन्द्रीय सरकार की आय से किन खास- 
2 मी का खास प्रान्तों को सहायता दी जानी चाहिए। सर 
को सहागता: ; ओदो नीमियर की सिफ़ारिश पर जो आडर-इन- 
* कौंसिल इस. बारे में पास हुआ है उसके अनुसार 

निम्न प्रान्तों को इस प्रकार सहायता दी . जाया करेगी :--- 


१ संयुक्तप्रान्त को प्रान्तीय 'स्वराज्य'के पहले पाँच सालों सें--हर 
साल' २५लाख रपया। ४ (नं 
“२, आसाम को-हर सार हे० राख रूपया। : पट: 
३. पव्चिचमोत्तर सोमाप्रान्त को हर. सालः१ करोड रुपया। 
. ४. उडीसा को प्रान्तीय स्वराज्य्‌ के. पहुले साल में ४७ लाख रुपया; 


फिर अगले चार , सालों में हर .साल « ४३ लाख रुपया; और, फिर हर 
साल ४० लाख रुपया १ 28240 33272 


के के %& 
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५. सिन्ध को प्रान्तीय स्वराज्य के पहले साल में १ करोड़ १० 
लाख रुपया; अगले ९ सालों में हर साल १ करोड़ ५ लाख रुपया; 
फिर अगले २० सालों में हुर साल ८० लाख रुपया; उससे आगे के पाँच 
सालों में हुर साल ६५ रूख रुपया; फिर अगले पाँच सालों में हर साल 
६० राख रुपया; और उससे अगले ५ सालों में हर साल प५ लाख रुपया । 


गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की उपर्युक्त योजना के फलस्वरूप प्रान्तों 
को अपने राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यों के लिए कहाँतक रुपया प्राप्त हो- 
सकेगा, यह्‌ ठीक-ठीक कहना अभी सम्भव नहीं है । फिर भी यह जानना 
जरूरी है कि धारा १४२ के अन्तगंत भिन्न-भिन्न प्रान्तों को जो सहायता 
दी गई है उससे केवल उस घाटे की ही पू्ति होसकेगी जो मौजूदा 
मामूली खर्च के कारण उन प्रान्तों के बजट में सालाना होता है; इस 
सहायता के फलस्वरूप ये प्रान्त किसी विशेष कार्य के लिए रुपया निकाल 
सकेंगे ऐसा सम्भव नहीं दिखाई देता । दुसरे जिन प्रान्तों को जूट के 
निर्यात-कर का कुछ हिस्सा मिलेगा उनकी आर्थिक स्थिति में उनसे भी 
कोई विशेष अन्तर नहीं पडेगा, क्योंकि जूट-कर की सालाना आय मय 
खर्चे के लगभग ३३ फरोड से ज्यादा नहीं हैं ।' तीसरे इनकमटटक्स की 
आय का जो हिस्सा प्रान्तों की मिलेगा बहु १० साल बाद भी रूुगभग 
६ करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, और फिर उसे ११ प्रान्तों में बाँटा 
जायगा । इन १० सालों से पहले प्रान्तों फो इनकमर्टक्स का कोई खासा 
हिस्सा मिल सफेगा, इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं; क्योंकि रेलों की आर्थिक 
स्थिति में कोई आभाज्ञाजनक उन्नति अभीतक नहों हुई है । 


१. अनुमान लगाया गया हूँ कि जूट निर्यात-कर से साछाना बंगाल 


को छगभग २ करोड़, बिहार को १२ छाख्र, आसाम को ११ छाख और 5 


उड़ीसा को १ लाख रुपये की सहायता मिल जाया करेंगी । 
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ह 


अक्सर यह भी कहा जाता है फि यदि प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार से 
ज्यादा सदद न भी मिले तो क्‍या है, प्रान्तीय सरकारें अपनी आय नये-नये 
टेक्‍्सों के ज़रिये काफ़ी चढ़ा सकतो हैं और उन्हें इसके लिए एक्ट में 
काफी अधिकार दिये गये हें। इसके जवाब में यह जानता ज़रूरी है कि 
हिन्दुस्तान वैसे ही ग्ररीव देवा हैं; उसकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा 
प्रतिवर्ष विदेशों को और खासकर इंग्लुण्ड को विदेशी माल के बदले- 
में और होम-चार्जेज्ञ ( [096 ८४४४8०५ ) के रूप में चला जाता है; 
इसलिए यहाँ टेक्‍्सों के बढ़ाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं हैं। जहाँतक 
खेती पर निर्भर रहनेवाले (छोगों का सवाल है, कई प्रख्यात अर्थ- 
शास्त्रियों का तो मत हैँ कि उनपर आजकल हो गुंजाइश से ज्यादा टैक्स 
लगा हुआ है | इसलिए सालगुजारी से तो प्रान्तों को आय में कुछ चृद्धि 
होने की सम्भावना ही नहीं हें; उलदे और भी कमी होजाय तो कुछ- 
ताज्जुब नहीं । रही उत्तराधिकार-कर व खेती की आमदनी के देक्स की 
बात, सो इनसे ज़रूर सरकारी आय में वृद्धि होसकती है, लेकिन चतंमान 
आध्िक मन्‍दों को देखकर इनसे भी ज्यादा आय होने की उम्मीद नहीं 
हैं। आवकारी की आमदनो मद्य-निषंध की नीति के कारण बढ़ने के 
बजाय कुछ सालों में बिलकुल बन्द हो होजाय तो आइचर्य नहीं । 
जंगलात, स्टास्प, कोर्टे-फीस व रजिस्ट्री द्वारा भी प्रान्तों की आय में 
कोई विशेष वृद्धि होने की सम्भावना नहीं हैं । शेष टेक्स लगभग सब 
ऐसे हैं जिनकी आय स्यूनि्तिपेलिटी, ज़िला बोर्ड आदि संस्थाओं को 
सौंप दीजातों है।.... 


कर्जा लेने के अधिकार 


मॉण्टफोर्ड-सुधारों से पहले किसी भी प्रान्‍्त को सरकार को स्वतन्त्र 
रूप से कर्ज़ा लेने का अधिकार नहीं था। उन्हें जब कभी करें की ज़रूरत 
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होती थी तो केन्द्रीय सरकार ही भारत की साख पर कर्ज़ा लेती थी, और 
फिर वह -खुद प्रान्तीय सरकारों को कर्ज़ा देती थी। मॉण्ठफोर्ड-सुधारों 
के फलस्वरूप प्रान्तीय सरकारों को पहली वार स्वतन्त्र रूप से कर्जा 
लेने का अधिकार दिया गया । लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि 
प्रान्तीय सरकारों के इस अधिकार पर गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट और 
अधिकार-विभाजक नियमों ( 0०८ए०४७प४०४ एे०८४ ) के द्वारा इतने प्रति- 
चन्ध लगा दिये गये थे कि सम्पन्न प्रान्तों की सरकारों नें भी स्वतन्त्र रूप 
से कर्जा लेने के वजाय भारत-सरकार के जरिये कर्ज़ा लेना ही बेहतर 
समझा । नये एवट में प्रान्तीय सरकारों के क़र्ज़ा लेने के अधिकारों में 
काफ़ी वृद्धि कीगई हैँ । ये अधिकार प्रान्तों को एक्ट की धारा १६३ के 
अनुसार मिले हैं, जिसको भिन्न-भिन्न उपधाराओं का हम यहाँ वर्णन करेंगे । 


उपधघारा १ के अनुसार प्रान्तीय सरकारें अपने प्रान्त की आय को 
ज्ञमानत पर कर्जा लेसकती हैं, लेकिन प्रान्तीय धारा-सभा को एक्ट 
पास करके यह निएमचय करने का अधिकार होगा कि किस हद तक कर्जा 
लिया जाय; इसी प्रकार प्रान्तीय सरकारें अपने प्रान्त की स्यूनिसि- 
पैलिटियों वर्गरा के कर्ज़ों के बारे में भी अपनी जमानतें देसकेंगी; लेकिन 
प्रान्तीय धारा-सभा को एक्ट पास करके यह निईइचय करने का अधिकार 
होगा कि ध्रान्तीय सरकार किस हद तक जमानत देसकेगी । 


उपधारा अनुसार केन्द्रीय सरकार अपनो शर्तों पर, प्रान्तीय 
सरकारों को कर्ता देसकेगी ओर प्रान्तोय सरकारों के कछ्ञें के बारे में 
जमानत भी देसकेगी; लेकिन केन्द्रीय घारा-सभा को एक्ट पास करके 
यहू निम्चय फरने का अधिकार होगा फि किस हुद तक प्रान्तीय सरकारों 
के कर्ण फो जमानत दीजाय। प्रान्तीय सरकार के जिन कर्जों की 
जमानत केन्द्रीय सरकार देगी उनकी प्रान्तीयः सरकार से बसुली न होनें 
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पर कर्ज देनेवाले केन्द्रीय सरकार से भी उन्हें वसुल कर सकेंगे । केन्द्रीय 
सरकार जो के प्रान्तीय सरकारों को देगी उत्तके लिए केन्द्रीय धारा- 
सभा की संजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी । 


उपधारा ३ के हारा प्रान्तीय सरकारों के क़र्ज़ा लेने के अधिकारों पर 
दो पाबन्दियाँ लगाई गई है । कोई सी प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार 
की स्वीकृति के बिना (१) भारत के बाहर किसी भी हालत में क्र्ज़ा 
नहीं लेसकती; और (२) भारत में भी कोई क़र्जा नहीं लेसकती, यदि 
वह केन्द्रीय सरकार की क़ज्लेदार हो या उसने अपने उस क़र्जे को न चुका 
दिया हो जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने जमानत दी हो। यही नहीं 
बल्कि, इस उपघारा के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार को यहू भी अधिकार 
होगा कि वह प्रान्तीय सरकारों को भारत में या भारत के बाहर क़र्ज़ा 
लेने की स्वीकृति उस हालत में दे जबकि प्रान्तीय सरकारें उसकी शर्तों 
को मंजूर करलें। 

उपधारा ४ के द्वारा प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया 
है कि यदि केन्द्रीय सरकार उपधारा २ के अच्तगेत प्रान्तीय सरकारों को 
कर्ता देने से इंकार करदे, या उपघारा ३ के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को 
भारत में या भारत के बाहर क़र्जा लेने की अनुमति न दे, या उनपर 
ऐसी शर्तें लूमादे जो न्यायसंगत न हों, तो वे इस बात कौ शिकायत 
वहसराय से करें । इस' सस्वन्ध में वाइसराय अपनी मर्जी से जो 
फंसला करेगा चही अन्तिम समझा जायगा । 

उपर्युक्त उपघाराओं से यह स्पथ्ट है कि नये विधान में भी प्रान्तीय 
सरकारों को क्र्ज़ा लेने के सामलों में केद्रीय सरकार और वाइसराय की 
मर्जी पर काफ़ी निर्भर रहना पडेगा; क्योंकि एक तो कई प्रान्त पहले 
से ही भारत-सरकार के कर्जदार हैं, दूसरे प्रान्तों में वास्तविक उन्नति 
१२ 
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करने के लिए इतनी पूँजी की ज़रूरत होगी कि प्रान्तीय सरकारों को 
अपनी निज की साख पर उतना कर्ज़ा भी तवतक नहीं मिल्ठ सकेगा जब- 
तक कि भारत-सरकार भी जमानत न दे, और तीसरे कई नये और 
निर्वेल प्रान्तों को निज की साख पर कर्जा ही मुश्किल से मिलेगा और 
उन्हें भारत-सरकार के ज्ञरिये ही अपने कज़ें लेने होंगे । 


ग्रान्तीय सरकारों के वजट 

प्रान्तीय सरकार के वजट को तैयार करने का काम आमतौर पर 
उस प्रान्त के फाइनेंस मिनिस्टर यानी अर्थ-मंत्री का है, लेकिन एक्ट की 
घारा ७८ उपवारा १ में इस सम्बन्ध में गवर्भर शब्द का प्रयोग किया 
गया है और कहा गया हैँ कि गवर्नर का यह कत्तंव्य होगा कि वह 
प्रान्तीय सरकार के बजट को हर साल प्रान्तीय धारा-सभा के भवन या 
भवनों में पेश कराये । मगर यह वात स्पष्ट हूँ कि चूंकि गवर्नर स्वयं 
धारा-सभा के किसी भी भवन का सदस्य नहीं है, वह अपने इस कर्तंव्य 

को मिनिस्टरों के ज़रिये ही पुरा कर सकता हूँ । 
उपधारा २ के अनुसार गवर्नर को इस बात का निर्देश किया गया 
हैँ कि बजट में खर्चे का जो अन्दाज्ध लगाया जाय उसमें पहले तो यह भेद 
मे के भेद किया जाय कि कौनसा खर्चा प्रान्तीय सरकार की 
आय से किया जायगा और कौनसा कर्जा वगगरा 
छेकर । इसके अलावा उस अन्दाज्ञ में यह भेद करना भी ज़रूरी होगा 
कि उनमें कीनसा खर्च ऐसा है जिसको एयट में 'प्रान्तीय सरकार फी 
साय से वसूल किया जानेवाला खर्चा (४, ८. <2एटावीफट दोगाट्रट्ते 
ठग धार इल्ज्व्गप्र65५ ० धाद 0४7८८ ) करके घोषित किया गया ह 
कर फीनसा गार्चा ऐसा है जो शेप कामों में खर्चे होगा । इसके अछावा 
यदि बमट सम्बन्धी प्रस्तावों पर गवर्नर और मिनिस्टरों में मतभेद 


हि 
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होजाय तो गवर्नर को मिनिस्टरों को यह आदेश देने का भी अधिकार 
होगा कि वे बजट में उन सदों को भी शासिर करलें जिनको कि गवर्नर 
अपनी ख़ास ज़िस्मेदारियों' की पूर्ति के लिए आवश्यक समझता हो ॥ 
इस प्रकार शामिल कीगई मदों को भी बजट में झौर सदों से अलग 
दिखाया जायगा। 
उपधघारा ३ में उन मर्दों की एक सूची दीगई हू जिनपर किया जाने- 
वाला खर्चा प्रान्‍्त की आय से वसुल किया जानेवाला खर्चा समझा 
हे . जायगा । इसका वास्तविक अभिप्राय यहाँ स्पष्ट 
5238%:20 कर देना आवश्यक हैँ । मॉण्टफ़ोडं-विधान में भी 
प्रान्तीय सरकार के ख्र्चों को (१) नान-वोटेड 
()१००-००४/८० ) और (२) बोटेड ( ७४८० ) इन दो भागों में बाँदा 
गया था। इनमें 'सान-चोटेड' खर्चे के लिए धारा-प्भा का मत लेना 
जरूरी नहीं था और 'चोटेड' खर्चे के लिए प्रान्तीय धारा-सभा का मत 
लेने की ज़रूरत होती थी। प्रान्तों के इस 'नान-बोटेड' ख़च को नये 
एक्ट में प्रान्त की आय से वसुल किया जानेवाला खर्चा .नाम दिया 


गया है । इसका अभिप्राय, जैसा कि धारा ७९ में स्पष्ट किया गया हैं, 


यह है कि इन ख़र्चों के लिए प्रान्तीय धारा-प्रभा की मंजूरी लेना जरूरी 
नहीं हूं । 
उपचारा ३ के अनुसार निस्‍्नत मदों के खर्चे प्रान्‍्त की आय से वसूरछ 
किये जानेवाले खर्चे समझे जायेंगे :-- 
(१) गवचनेर के वेतन-भत्ते और उसकी शज्ञान-श्लोक्तत के लिए किय 
जानेवाले वे सब खर्चे जो आड्डर-इन-कौंसिल हारा' निश्चित किये गये हैं; 
(२) प्रास्तीय सरकार के कर्ज़ों से सम्बन्ध रखनेवाले सब खर्चे; 
(३) मिनिस्टरों और एडवोकेट-जनररू के वेतन-भत्ते; 
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(४) हाईकोर्ट के जजों के वेतन-भत्ते; 

(५) वहिगंत-क्षेत्रों के शासन में किये जानेवाले सब ख्चें; और 

(६) वे खर्चे जो किसी अदालत या पंच के फ़ैसले या डिक्री पर 
अमल करने के लिए करने जरूरी हों । 

उपयुक्त मदों के अलावा एक्ट की और कई धाराओं में भी जगह- 
जगह इस बात का उल्लेख किया गया है कि और किन-किन मदों का 
खर्चा प्रान्त की आय से वसुल किया जासकेगा । इनमें मुख्य हैं (१) 
गवर्नर के निज्ञी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों सहित उसके निज्धी दफ्तर का 
सब खर्चा; (२) हाईकोर्ट का सब खर्चा; और (३) ओऑॉल-इण्डिया 
सविस वाले तथा अन्य कुछ प्रान्तीय कर्मचारियों के वेतन-भत्ते वग़्ेरा 

उपघारा ३ के अन्तर्गत प्रान्तीय धारा-सभा को यह अधिकार दिया 
गया है कि वह और मदों के ख़र्चों को भी एक्ट पास करके प्रान्त की 
आय से वसूल किये जानेवाले खर्चो' की सूची में डालदे। लेकिन फोई 
भी धारा-सभा इस प्रकार खुद ही अधिकार छोड़ने के लिए तैयार होगी, 
इसकी उम्मीद करना व्यर्थ मालूम होता है; क्योंकि फोप पर नियन्त्रण 
रखने का अधिकार आजकल घारा-सभा के सब अधिकारों में मुख्य 
समझा जाता हूँ । 


अगर फनी इस बात पर मतभेद होजाय फि कोई प्रस्तावित खर्चा 
ध्रान्त फी आय से वसूल किये जानेवाले खर्च फी श्रेणी में आाता है या 
नहीं, तो घारा ७८ फी उपधारा ४ के अनुसार गवर्नर “अपनी मर्ज से 
जो फ़ेसछा फरे यही मान्य होगा । 

प्रान्त की आय से बसूछ किये जानेवाले स्ों फे बारे में यह 
लिस्‍यना उरारी हैं क्रि इस तरकीय से ब्रिटिश पालंमेण्ट ने प्रान्तोय 
सरकारों की क्षय के एक बहुत बदे भाग को घारा-सभाओं के नियन्त्रण 
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से निकालकर उनके अधिकारों पर बिलकुल पानी ही फेर दिया है । 
यह सच है कि इंग्लेण्ड आदि देझों में भी इस प्रकार कुछ भदों के खर्चों 
के लिए पालंमेण्ट की सालाना मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती; लेकिन 
वहाँ एक तो इस प्रकार की भदों की सुची ही चहुत छोटी है, और दूसरे 
उनका खर्चा कुछ आय का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है । 
उदाहरणार्थ, इंग्लेण्ड में या तो सम्राट के, या सरकारी क़ज्ञें से सम्बन्ध 
रखनेंचालोी भदों के, या उच्च जजों के वेतन-भत्तों की मदों के ख़्चे के 
लिए पा्ंमेण्ट की सालाना मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती । बाकी 
पाई-पाई के खर्चे के लिए पालंमेण्ट से मंजूरी लीजाती है ॥! 


एक्ट की धारा ७९ उपधारा १२ में कहा गया है कि प्रान्त की आय 
से वसुरू किये जानेवाले खर्चे के लिए प्रान्तीय धारा-सभा की मंजूरी 
की ज़रूरत नहीं होगी; लेकिन इसका यह मतरूब 
नहीं कि घारा-सभा के भवन इन ख़र्चों के बारे 
में बहस या विचार-विभर्श भी नहीं कर सकते । हाँ, गवर्नेर के 
वेत्तन-भत्तों वाली सद के ऊपर धारा-सभा के किसी भी भवन सें कोई 
वादबिवाद भी न होसकेगा । 


बहस पर भी पावन्दी 


उपधारा २ में कहा गया हैं कि शेष सब खर्चों के लिए केवल प्रान्त 
की लेजिस्लेटिव असेन्बली की मंजूरी लीजायगी और लेजिस्लेटिव 
असेम्बड्ली को इन खर्चो को मंजूर या नामंजूर करने भर इनमें काट- 


१. संयुक्तप्रान्त की सरकार के सन्‌ १९३७-३८ के वजट के आँकड़ों 
को देखने से पता चलता है कि इस वर्ष की रूुगभग २४ करोड़ ७७ 
लाख की आय में लगभग ११ करोड़ ४० लाख का यानी ४६ प्रतिशत 
खर्चा ऐसा था जो 'प्रान्त की आय से वसूल किया जानेवाला' होने की 
वजह से प्रान्तीय घारा-सभा की मंजूरी के लिए नहीं पेश किया गया । 


१८२ भारत का नया शासन-विधान 


छाँद करने का अधिकार होगा । लेकिन प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल 
को वजट पर केवल आम बहस करने का ही 
अधिकार होगा; उसमें काट-छाँट करेनें का उसे 
कोई अधिकार न होगा । 


असेम्वली व कौंसिल 


उपधारा ३ में कहा गया है कि खर्चे की किसी भी सद को गवनेर 
की सिफ़ारिश के बग्गेर असेम्बली में मंजूरी के लिए पेश नहीं किया 
जायगा। इस उपधघारा में केवल गवर्नर शब्द का प्रयोग फ़िया 
गया हैँ। इसका अभिष्राय हैं कि मिनिस्टर ही किसी ख़्चें के लिए 
असेम्बली में माँग पेश कर सकते हैं | साधारण सदस्यों को यह प्रस्ताव 
करने का अधिकार न होगा कि अमुक-अमुक विषय पर इतना रुपया खर्चे 
किया जाय । हाँ, वे चाहें तो अपने असन्तोष को खर्चे की माँग में 
'कटौती के प्रस्ताव' पेश करके ज्ञाहिर कर सकते हैं । 
एवंट फी धारा ८० उपधघारा १ में कहा गया है कि असेम्बलो द्वारा 
चजट पास होजाने के बाद गवर्नर फिर उसपर अपने हस्ताक्षर करेगा, 
दि लेकिन ऐसा करते समय बह अपनी किसी खास 
लिए 2: दी जिम्मेदारी की पूत्ति फे लिए आवश्यक समझे तो उन 
करने का अधिकार 
मर्दों को फिर बहाल फर सकेगा जिन्हें अस्लेम्वली ने 
नामजूर कर दिया हो या जिनमें असेम्यली ने काट-छाँट करदी हो । 
उपयारा २ में कहा गया हूँ क्ति गवर्नर के हस्ताक्षर-सहित वजढ 
क्िर अमेम्बली के सामने रखया जायगा, लेकिन यह उसपर न तो बहस 
कार सकेगी ओर ने उसमें कोई काट-छांद ही कर सकेगी । उपधारा ३ में 
यहां गया है कि प्रान्त की आप से किया जानेवाछा फोरई नी खर्चा तब- 
तक बासाब्ता नायीं माना नायगा जबतक कि इसफा उनन्‍्छेख गवनेर के 
जअग्तादार बाली घजट की प्रति में न हो । 


व्ब 


प्रान्तीय राजस्व १८३ 


् 


धारा ८१ में कहा गया है कि यदि किसी साल के अन्दर प्रान्त को 
आय में से और खर्च करने की ज्रूरत पड़ जाय, तो उसी विधि को 
अपनाना पडेगा जो साहाना बजट के बारे में 
उपर्युक्त धाराओं के अनुसार अपनाई जानी 
ज़रूरी है । अर्थात्‌ जबतक प्रान्त की असेम्बल्ली में उस पुरक ( 5एण०6- 
7््धा7ए) चजट पर विचार न होलेगा और गवनेर के उसपर हस्ताक्षर 
न होजायेंगे तवतक पहले बजठ के अतिरिक्त खर्चा न किया जासकेगा। 


पूरक वजट 


प्रान्त में एंग्लो-डण्डियन और यूरोपियनों की शिक्षा के ऊपर पर्याप्त 
व्यय किया जाय, इसके लिए एक्ट की धारा ८३ में विद्येष प्रबन्ध किया 
गया है । इस घारा की उपधघारा १ में कहा गया 
है कि एंग्लो-इण्डियनों और यूरोपियनों की शिक्षा 
के लिए हर साल कम-से-कम उतना रुपया खर्चे किया जाया करेगा 
जितना कि सन्‌ १९२३ से ३३ तक के दस सालों सें औसतन हर साल 
उस प्रान्त में उनकी शिक्षा के लिए खर्चे किया गया था । और औसतों के 
निकालने में वह सव खर्च भी शामिल कर लिया जायगा जो स्कूलों की 
इमारतें बंगेरा बनाने के कास में खर्च किया जाता है । 


यूरोपियनों की शिक्षा 


इस उपधारा के दो अपवाद भी रबखें गये हें । इनमें पहला यह है कि 
यदि किसी वर्ष प्रॉन्तीय असेस्वल्ली सारी शिक्षा पर इतना कम रुपया खर्चे 
करने का निरुचय करे कि वह खर्च उपयुक्त १० सालों के सारी 
शिक्षा के औसत-स्त्चे से भी कम हो, तो उसी अनुपात से एंग्लो-इण्डियनों 
और यूरोपियनों की शिक्षा पर भी कम व्यय किया जा सकेगा । दूसरा 
अपवाद यह है कि प्रान्त की असेम्बी अपने ई बहुमत से प्रस्ताव करके 
या तो किसी खास साल में था सदा के लिए इसके विरुद्ध काम करने 
का निरचय कर सकती है; लेकित उपधारा ३ में कहा गया हैँ क्वि यदि 


श्टड भारत का नया शासन-विधान 


असेम्बली इस प्रकार प्रस्ताव पास कर भी दे तो भी गवर्नर अपनी उस 
ख़ास ज्िम्मेदारी' की पूत्ति के लिए, जो अल्पसंख्यक जातियों के बाजिव 
हितों की रक्षार्थ उसे दीगई है, वदस्तुर जिम्मेदार रहेगा । 


प्रान्त की थ्राय से होसकनेंवाले खर्चे 

घारा १५० उपधारा १ में कहा गया हूँ कि प्रान्त की या केन्द्र 
की आय से कोई भी खर्चा ऐसे किसो मामले पर नहीं किया जासकेगा 
जिसका सम्बन्ध न तो भारत से हो और न भारत के किसी भाग से । 
ये शब्द उन शब्दों से बहुत व्यापक हूं जो पुरानें एक्ट में इस सम्बन्ध में 
फाम में छाये गये थे। पुराने एक्ट के द्ाब्द तो सिर्फ़ यही थे कि “भारत की 
सरकारी आय भारत के शासन-सम्बन्धी मामलों पर ही खर्च की जा 
सकेगी ।* प्रो० क्े० टी० शाह का भत हैँ कि नये एक्ट में इतनी व्यापक 
भाषा प्रयोग करने का यह उद्देश्य हैँ कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों 
को ब्रिटेन के उन युद्धों फे ऊपर भी खर्चा करने के लिए बाधित किया जा 
सकेगा मिनका भारत से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न भी हो | ज्वाहण्ट पार्ले- 
मेप्टरी कमेटी के उन दाब्दों से प्री० शाह के इस मत की कुछ पुष्टि भी 
होतो हैं जो उसने घाइसराय की उस “खास जिम्मेदारी के बारे में अपनी 
रिपोर्ट में लिखे हे जो कि भारत में अमन-चेन बनाये रखने की खातिर उसको 
दीगई है । उन शब्दों का आशय इस प्रकार हूँ :-- 

वाइसराय की इस जिम्मेदारी का व्यापक-्से-व्यापक् क्षर्य रूगाया 

जाना चाहिए, ओर जब फनी भारत की सुरक्षा के छिए भारतीय फोजों 
फो बाहर भेजना आवश्यक ट्ो तो उसे ऐसा करने का अधिकार होना 
चाहिए, चाटे शास उस समय भारत ये अमन-चैन में कोई झालल ने 
भी पहता हो ।/! 


१. झखादप्ट पराउमेखडरी कमेदी की रिपोर्ट; पृष्ठ २९%, पैरा७८॥ 


प्रान्तीय राजस्व श्ट्प्‌ 


उपधारा २ में इस मंशा को और भी स्पष्ट कर दिया गया है । 
उसके अनुसार केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभायें भारत से सम्बन्ध 
, रखनेवाले किसी भी सामले के लिए अपना रुपया खर्च कर सकेंगी, 
चाहे उन्हें उस मामले के लिए क़ानून बनाने का अधिकार न भी हो । 
उदाहरणार्थ, मद्गास प्रान्त चाहे. तो बिहार के भूकम्प-पीडितों के लिए 
या किसी भी केन्द्रीय विषय के लिए अपना रुपया खर्च कर सकता है । 
इसी प्रकार केन्द्र भी किसी भी प्रान्तीय विषय पर रुपया खर्च कर 
सकता हूँ । 

इस प्रकार प्रान्तीय राजस्व में उस बात की क़ाफ़ी गुँजाइश रकखी गई है 
जिसकी ओर कि प्रो० दाह ने संकेत किया हैं ॥ यानी ब्रिटिश सरकार 
चाहे तो प्रान्तों को ब्रिटेन के उन युद्धों पर भी खर्च करके लिए वाध्य कर 
सकेगी जिनका कि भारत से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होगा । 


प्रान्तीय न्‍्याय-विभाग 


न्याय-विभाग का संगठन 

गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की स्याय-विभाग सम्बन्धी धाराओं को 
ठीक तरह समझने के लिए पहले यह जान लेना ज़रूरी हैं कि हरेक 
प्रान्त के न्‍्याय-विभाग फा संगठन इसरे प्रान्तों के न्‍्याय-विभाग से 
बहुत-कुछ भिन्न होता है। न्‍्यायाधीशी के ओहदे भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
जिन नामों से जाने जाते हैं उनमें ख्ासतीर पर बहुत भिन्नता हैँं। फिर 
भी न्याय-विभागों के संगठन-सम्बन्धी बहुंत-सी बातें ऐसी हैँ जो सब 
प्रान्तों में क़रोब-फ़रीच एक-्सी है । जो बातें आमतौर पर सब प्रान्तों 
में एक-्सी है उन्हींका हम यहाँ वर्णन करेंगे । 

प्रत्येक शिल्वे पी थदालतें तीन क्रिस्मों में बाँटी गई हें--(१) 
दीवानी, (२) फ़ीझदारी, और (३) माल। दोवानो अदालत का हाकि 

अपनी अदा का लिप, जज हु है 08६ शहताह । 

इनमे भा याद दज होते हू आर एक खास दज का 
छिम खास हद तक के ही सुक़दर्म सुन सकता है । झेक्षिन कुछ हाशिम 
ऐसे भी होते है जो, बिना क्रियों तादाद फी वाबस्धी थे, हरेक मुकदमे 


होती है था सोधी हाईडोट में ॥ उदाहरणा्, दिल्‍ली में ५,०००) से 
कम हे; मझदसों को अपीर्स शिखा जज के यहाँ और ५,०००) से ऊपर 


के पफदर्मों यो अपीले हाईकोर्ट में होतो है । झिदा जज राद भी मुकदमे 


हक 


प्रान्तीय न्‍्याय-विभाग श्टछ 


कर सकता है, लेकिन आयसतौर पर बह अपीलें ही सुनता है । स्षिक्ता- 
जज के फैसलों की अपील हाईकोर्ट में होती हैं और हाईकोर्ट के फ़ैसलों 
की प्रिवी कॉसिल में, बशत्तें कि मुकदमा आमतौर पर १०,००५) से 
ज्यादा का हो । अदालत खफ़ीफ़ा के फ़ेसलों की मिगरानी ( +६ए)३०४ ) 
सीधी हाईकोर्ट में होती है । मद्रास, वम्बई और कलकत्ता के शहरों में 
जिला जज का काम हाईकोर्ट के ही सुपुर्द रहता है । 


फ़ौजदारी अदालत का हाकिम मजिस्ट्रेट कहलाता हैं। इनमें तीन 
किसमें होती हैं । फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट २ साल तक की सजा व १,००० ) 
तक जुर्माना कर सकता है; सेकण्ड बलास मजिस्ट्रेट 
६ महीने की सज़ा व २००) तक जुर्माना कर 
सकता है; और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट १ महीने की सज्ञा व ५०) तक 
जुर्माना कर सकता है । जिले भर के सब सजिस्ट्रेदों के ऊपर एक ज़िला- 
मजिस्ट्रेट होता है, जिसके अधिकार फ़र्स्टक्लास मजिस्ट्रेट के अधिकारों से 


फ़ौजदारी अदालतें 


कुछ अंधिक होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ज्िछे के सब मजिस्ट्रेंहों को काम 


बॉँटले और उनपर नियंत्रण रखने के अलावा जिले में अमन-चैन क़ायस 
रखने के लिए भी ज़िम्मेदार होता हैं और इसलिए जिले का पुलिस- 
विभाग भी उसके मातहत होता है । जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सब 
मजिस्टेंटों को मुकदमे सुनें के अलावा मजिस्ट्रेट की हँसियत में शासन- 
विभाग से सस्वन्ध रखनेवाली और कई ड्युटियाँ भी करनी पड़ती हैं; 
जैसे जुंलूतों के साथ चलना या गैर-क़ानूनी भीड़ को तितर-बवितर करने 
के लिए योली चलाने का हुक्म देना, शान्ति-रक्षा के लिए उपड्ववियों 
से ज़मानत-मुचलके माँगना इत्यादि । जिला मजिस्ट्रेट आमतौर पर खुद 
मुकदमे नहीं सुंनता । वेतन पंनेवाले सजिस्ेंटों के अलावा आनरेरी 
मजिस्ट्रेट भी होते हैं । 


१८८ भारत का नया शासन-विधान 


सेकण्ड व थर्ड क्लास के मजिस्ट्ेटों के फ़ैललों की अपीलें आमतौर 
पर जिला मजिस्ट्रेट या किसी फर्स्ट बलास सजिस्ट्रेट के यहाँ होती हें 
और बाकी सब मुकदमों की दौरा जज के यहाँ । दौरा जज अपीलें _, 
सुनने के अछाबा उन मुक़दमों को भी सुनता है जो मजिस्ट्रेढों द्वारा उसके 
सुपुर्द किये जाते हें। दौरा जज भारी-से-भारी सज्ञा देसकता है, लेकिन 
फाँसी की सज्ञा के लिए हाईकोर्ट की संजूरी लेने की ज़रूरत होती है । 
दौरा जज के फंसलों की अपीलें हाईकोर्ट में होती हैं। फ़ौज़वारी मुकदमों 
में दीवानी मुकद्मों की तरह एक अपील के बाद दूसरी अपील नहीं 
की जासकती । क़ानूनी नुक़तों के ऊपर अरूवत्ता हाईकोर्ट में निगरानी 
होसकती है) मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के दहरों में दौरा जज का 
काम भी हाईकोर्ट के सुपुर्द रहता हैं । 
साल की अदालतों के हाकिम तहसीलदार, डिप्टी कलक्टर या 

: असिस्टेण्द कलक्टर कहलाते हैं । ये हाकिम अदालती हैसियत में ज्ञमी- 
दारों व किसानों के सुकदमे करते हें और अफसरी ४ 
हैसियत में मालगुज़ारी की वसुली के लिए ज़िम्से- 
दार होते हैं तथा शासव-विभाग से सम्बन्ध रखनेवाले और भी बहुत-से 
काम उन्हें करने पड़ते हैं। कलक्टर ज़िलेभर सें इन सबके ऊपर होता है । 
इनके फ़ैसलों की अपीलें या तो कलक्टर के यहाँ होती हूँ या कमिइनर के 
यहाँ ।! कमिदतर के ऊपर अपील बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में कोजाती है । 
कुछ प्रान्तों में यह स्थान फाइनेंडल कमिद्तर या रेवेन्यू कमिद्रतर को 
मिला हुआ है। इनके ऊपर प्रान्तीय सरकार होतो है, लेकिन बह अपीलें 
नहीं सुनती । 


माल की अदालतें 


आमतौर पर जिले का कलक्टर और जिले का मजिस्ट्रेट एक ही _८: 
१. मद्रास में कमिश्नर नहीं होते । 
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व्यक्ति होते है । इसी प्रकार जो व्यक्ति डिप्टी या असिस्‍्टेण्ट कलक्टर 
होता हैँ बह डिप्टी मजिस्ट्रेट या ज्वाइण्ट सजिस्ट्रेट भी होता हैं । तहसी- 
लदारों को थी मजिस्ट्रेटी अख्तियारात दिये जाते हें । दीवानी अपोीले 
सुननेंवाला जिला जज और फौज़दारी मुकदमे व अपीलें सुननेवाला दौरा 
जज भी आमतौर .पर एक ही व्यक्षित होता है ! 
हाईकोर्ट 

एक्ट की घारा २१९ के अनुसार इन कोर्टों को हाईकोर्ट की गिनती 
में शुमार किया गया हे--कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहौर, 
पटना व नागपुर के हाईकोर्ट। अबध का चीफ़ 
कोर्ट; तथा सिन्ध और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के 
जुडीशल कमिइ्नर्स कोर्ट । इनमें जो कोर्ट हाईकोर्ट 
कहलाते हैं वे समाट्‌ के लिटसे पेटेण्ट' हरा स्थापित किये गये हें भौर उन 
लेदसे पेटेण्टों द्वारा ही उनके अधिकार और अधिकार-क्षेत्रों का वर्णन किया 
जाता हूँ । इसके अलावा भारतीय धारा-सभायें भी उनको कतिरिक्त 
अधिकार और अधिकार-क्षेत्र देसकती हैं । चीफ कोर्ट और जुडीशरूू 
कमिदनस कोर्ट भारतीय धारा-सभाओं के क्रानूनों द्वारा स्थापित किये 
गये हैँ, इसलिए उनके अधिकारों और अधिकार-क्षेत्रों का निर्णय आस- 
तौर पर केवल भारतीय धारा-सभाओं के क़ानूनों द्वारा ही होता है । 


नए एक्ट में हाईकोर्ट 
का अभिप्राय 


हाईकोर्ट आमतौर पर हरेक प्रान्त के लिए अलग होता है । लेकिन 
कलकते का हाईकोर्ट वंगाछ और आसाम दो प्रान्तों के लिए हैं और 
इलाहाबाद का हाईकोर्ट संयुकतप्रान्त में केवल आगरा-विभाग के लिए है, 
अवध के लिए लखनऊ में चीफ कोर्ट अलूग हैं। लाहोर का हाईकोर्ट 
पंजाब व दिल्‍ली इन दोनों प्रान्तों के लिए है, और पढना का हाईकोर्ट 
बिहार व उडीसा इन दोनों प्रान्तों के लिए है । 


१९० भारत का नया शासन-विधान 


इन हाईकोर्टों के अलावा अजमेर-मेरवाडा और क्ुगगे में जुडीशल 
कमिद्दनरों के कोर्ट हैं, जिनके अधिकार और अधिकार-क्षेत्र भारत- 
सरकार के रेग्युलेशनों के ज्ञरिये निर्धारित किये गये हैं और जजों की 
नियुक्ति बग्ेरा के सब अधिकार भारत-सरकार को है । नये एक्ट में इन 
कोर्टों को हाईकोर्ट का दर्जा नहीं दिया गया है। सप्ताद्‌ ने घारा २१९ के 
द्वारा यह अधिकार अपने पास सुरक्षित ज़रूर रकखा हे कि वह आडंर- 
इन-कौंसिल जारी करके उन्हें हाईकोर्ट का दर्जा देदे। लेकिन अभीतक 
ऐसा कोई आडेर-इन-कौंसिल सप्लाद्‌ ने जारी नहीं किया हैँ । यह ध्यान 
में रखता चाहिए कि जबतक इस कोर्टों को अन्य हाईकोर्टों के दर्जे तक 
नहीं लेआया जायगा तबतक इनके फेपलों की अपीलें फेडरर कोर्ट में 
न होसकेंगी । 


एक्ट को धारा २२० उपधारा १ के मातह॒त हाईकोर्ट के जजों की 
नियुक्ति का अधिकार सप्ताद्‌ ने अपने हाथ में रक्‍खा हैँ। “प्रान्तीय 
स्व॒राज्य” स्थापित होजानें के बाद होना तो यह 
चाहिए था कि इन सासलों में भी प्रान्तों को पूरे 
अधिकार देदिये जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जबकि इंग्लेण्ड में 
हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति मस्त्रि-सण्डल ही करता हैँ । इसके अलावा 
इस बात की भी कोई आज्ञा नहीं कि इन मासलों में प्रान्तीय मिनि- 
स्टरों से सलाह ली जायगी। प्रान्तीय स्व॒राज्य के अमल में आने से 
पहले भी हाईकोर्टो के जजों की नियुक्ति तो सम्लाद हारा ही होती थी, 
लेकिन उस वक़्त चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के अन्य जजों से सलाह करके अपनी 
सिकारिश प्रान्तीय सरकार को भेजता था और वह सिफारिश भारत- 
सरकार के ज़रिये भारत-मन्त्री के पास जाती थी, जबकि अब प्रान्तीय 
सरकार अर्थात्‌ प्रान्तीय मिनिस्टरों से सलाह-मशविरा करने की नीति का 


जजों की नियुक्ति 
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अन्त ही समझना चाहिए । कुछ दिन हुए, उडीसा के एक एडवोकेट को 
जब पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया तो उडीसा के प्रधान- 
मन्द्री को इस बात की ख़बर सबसे पहले अखबारों से ही मिली थी। 

प्रत्येक हाईकोर्ट के जजों की संख्या निश्चित करने का अधिकार भी 
सम्राद ने अपने हाथ में रकखा हैं। सम्राद के 
एक आड्डर-इन-कौं सिल के अनुसार विभिन्न हाईकोर्टों 
के जजों की अधिकतम संख्या, जिसमें चीफ़ जस्टिस भी शामिल हैं, इस 
प्रकार रकखी गई है :-- 


जजों की संख्या 


मद्रास-हाईकोर्ट १६; वम्बई-हाईकोर्ट १४; कलकत्ता-हाईकोर्द २०; 
इलाहाबाद-हाईकोर्ट १३; लाहौर-हाईकोर्ट १६; पटना-हाईकोर्ट १२; 
नामपुर-हाईकोर्ट ८; अवध का चोफ़ कोर्ट ६; सिन्‍न्ध का जुडीशल 
कमिवतर्स कोर्ट ६६ और पद्िचिमोत्तर सीमाप्रान्त का जुडीशल कमिइनसे 
कोर्ट ३। 

एक्ट की धारा २२० उपधारा २ में जजों के रिटायर होने की 
ह उम्र ६० साल रदखी गई है, लेकिन कोई भी जज" 
किसी भी समय अपने हस्ताक्षरों से प्रान्त के 
गवर्नर के पाप्त अपना इस्तीफा भेज सकता हैँ । 


जजों की अलूहदगी 
व वर्खास्तगी बरगरा 


' जजों को बर्खास्त करने या हटाने का अधिकार भी उक्त उपधारा 
के अन्तर्गत सम्राट नें अपने हाथ में रक्‍्खा है। प्रान्तीय मन्त्रि-भण्डल 
और प्रान्तीय धारा-सभा को इस सामले में दखल देने का कोई अधिकार 
न होगा ।* इंग्लेण्ड सें तथा अन्य लोकतन्त्रवादी देझ्ञों में जजों के चारे 

१. एक्ट की ४०वीं और ८६वीं धाराजों के अनुसार भारत की 


किसी भी धारा-सभा में हाईकोर्ट के जजों के आचरण के बारे में कोई 
बहस भी न होसकेगी । 


५९२ भारत का नया शासन-विधान 


में आमतोर पर यह क्रायदा होता है कि यदि वे दुराचरण का कोई काम 
करें तो पालंमेण्द की प्रार्थना पर उनको हटा दिया जाता हैं। लेकिन 
भारत की प्रान्तीय धारा-सभाओं को इस अधिकार से बंचित रबखा गया 
हैं। भारत के हाईकोर्टों के जजों को हटाने की सिफ़ारिश करने का अधि- 
कार भारत से ६,००० मील दूर बेठी प्रिवी कौंसिल को ही होगा १ प्रिवी 
कौंसिल भी उसी हालत में सिफ़ारिश कर सकेगी जब कि पहले सम्राद्‌ 
उसकी राय पुछे। इस प्रकार जजों को या तो दुराचरण के कारण या 
मानसिक वा शारीरिक शक्षितयों के क्षीण होजाने के कारण हटाया 
जासकेगा। 


हाईकोर्ट की जजी के लिए योग्यतायें एक्ट की धारा २२९० उपधारा 
३ में निर्धारित की गई हैं। उनके अनुसार कोई 
भी ऐसा व्यक्ति हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया 
जासकता है जो-- 

( १ )कस-से-कस १० साल तक बैरिस्टरी कर चुका हो; 

( २ ) इण्डियन सिविल सविस का ऐसा सदस्य हो जो कम-से-कम 
१० साल तक उस संविस का सदस्य रहा हो और कम-से-कम रे साल 
तक ज़िला जज की जगह काम कर चुका हो; 

( ३ ) ब्लविटिश भारत में कम-से-कम ५ साल तक ऐसे अदालती 
ओहदे पर रह चुका हो जो सब-जज या जज ख्रफीफ़ा के ओहदे से नीचा 
नहो; या 

( ४ ) कम-से-कम १० साहू तक किसी भी हाईकोर्ट का वकौल, 
प्लीडर या एडवोकेट रह चुका हो । 


जजों की योग्यायें 


पेरा नम्बर २ से प्रत्यक्ष है कि इण्डियन सिधिल साविस के सदस्य 
हाईकोर्ट की जजी के लिए बदस्तुर नियुक्त किये जासकेंगे | प्रथम 
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गोलमेज्ञ परिषद्‌ में जब इस प्रइवत पर विचार हुआ, तो सर्विसिज 
सब-कमेटी ले बहुमत से यह सिफ़ारिश की थी कि न्यायालयों के लिए 
इण्डियन सिविल सचिस के सदस्यों की नियुक्ति क़तई बन्द फरदी जानी 
चाहिए । पुराने एक्ट में यह्‌ तियस था कि कम-से-कम एक-तिहाई जज 
बैरिस्टरों में से नियुकत किये जायें और फस-से-कम एक-तिहाई इण्डियन 
सिविल सबविस के सदस्यों में से। इस नियम का यह परिणाम होता था 
कि इण्डियन सिविरू सबिस के सदस्य दो-तिहाई जगहों से ज्यादा पर नहीं 
नियुक्त किये जा सकते थे। लेकिन अब यह पावन्दी उठगई है और इण्डियन 
सिविल सर्विस के सदस्यों के लिए रास्ता बिलकुल साफ़ कर दिया गया है । 


लिटसं पेटेण्ड” द्वारा स्थापित किये गये हाईकोर्टों के लिए अभीतक 
यह नियम था कि उनका चोक़ जस्टिस बैरिस्टरों में से ही कोई होसकता 
था। इण्डियन सिविल सचिस के सदस्य इस जगह 
के लिए क़ाविल नहीं समझे जाते थे। लेकिन 
अब इण्डियन सिविल सर्विस के सदस्य तीन साल्‍हू तक हाईकोर्ट की जजी 
करनें के बाद लेटर्स पेटेण्ट द्वारा स्थापित किये गये हाईकोर्टों के चीफ 
जस्टिस भी होसकेंगे । शेष हाईकोर्टों के लिए यह तीन साल की पाबन्दी 
भी नहीं रकखी गई है । 

पुराने एक्ट के वक्त हिन्दुस्तान के वे वकील या एडवोकेट जिन्होंने 
विछायत में वेरिस्टरी पास नहीं की थी, लेदर्स पेटेण्ड हारा स्थापित 
हाईको्टों के चीफ़ जस्टिस नही नियुक्त किये जा सकते थे । लेकिन अब 
यह पावन्दी हटादी गई है । 

धारा २२० की उपधारा ४ के अनुसार प्रत्येक जज को अपना 
काम सम्हालने से पहले या तो गवर्नर के सामने 
या सदर्नर द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति 


चीफ़ जस्टिस 


राजभक्ति की शपथ 


रे 
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के सामने सम्राद्‌ के प्रति वफ़ादारी कौ शपथ लेना राज्िमी है। 

धारा २२१ के अनुसार हाईकोर्टो के जजों के बेतन, भत्ते, पेंशनों 
और छुट्टियों के बारे में नियभोपनियस बनाने का 
अधिकार सम्राद्‌ ने अपने हाथ में रक्‍्खा है। लेकिन 
नियुक्ति के बाद किसी जज के वेतन, भत्तों वगैरा में कमी सम्राद्‌ भी 
नहीं कर सकता । 


वेतन-छट्टी-भत्ते 


धारा २२१ के अन्तर्गत जो आडडर-इन-कौंसिल सम्राट्‌ ने जारी किया 
है उसके अनुसार विभिन्न हाईको्टों के चीफ़ जस्टिस और जजों के 
बाधिक वेतन निम्न प्रकार निश्चित किये गये हैं । लेकिन यह आडेर-इंन- 
कौंसिल उन जजों पर ही रागू होगा जो १ अग्रेल सन्‌ १९३७ के बाद 
नियुक्त किये जायँगे :-- 
फलकत्ता-हाईकोर्ट का चीफ़ जस्टिस ७२,०००) 
मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना और 
लाहौर के हाईकोर्टों के चोफ़ जस्टिस (प्रत्येक) ६०,००९] 
नागपुर-हाईकोर्ट का चीफ़ जस्टिस ५०,०००) 
कलकत्ता, भद्रास, वम्बई, इलाहाबाद, पटना 
और लाहौर के हाईकोर्टो के जज और 
अवध चीफ़ कोर्ट का चीफ़ जज 
अवध चीफ़ कोर्ट के जज और सिनन्‍्ध का । 
जुडीशल कमिश्नर »#... ४२,०००] 
नागपुर-हाईकोर्ट के जज ४०,०००) 
पश्मोत्तर सीमाप्रान्त का जुडीशल कमिदनर ३९,०००) 
सिन्‍्ध और पश्मोत्तर सीमाप्रान्त के 
असिस्टेण्ट जुडीशल कमिद्तर 9... र६५॥०००) 


7 -. ४ ८,०००] 
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इसी आर्डर-इन-कों सिल के अनुसार जजों की छुट्टो मंजूर करने और 
उनकी सवारियों के भत्तों वग्गेरा की रक़॒में निश्चित करने का अधिकार 
प्रान्तीय सरकार को दिया गया है; लेकिन गवर्नर भी अपने विवेक' से 
काम लेसकेगा। यानी जजों की छुट्टी बग्ेरा की दरण्वास्तें पहले मिनिस्टरों 
के पास जायेंगी और फिर गवर्नर के । 


पुराने एक्ट के अनुसार हाईकोर्टों के अस्थायी जजों या अस्थायी 
चीफ़ जस्टिसों के नियुक्त करने का अधिकार उस प्रान्त की प्रान्तीय 
ह सरकार को था, लेकिन नये एक्ट की धारा २२२ 
के अन्तर्गत अब आन्तीय सरकारों के हाथ से यह 
छोटा-सा अधिकार भी छीन लिया गया है और 
अस्थायी नियुक्तियाँ करने का अधिकार गवर्नर-जनरलूू को ही होगा 
और बहू अपनी मर्जी से काम कर सकेगा। इसी प्रकार काम में 
अस्थायी वृद्धि हो जाने के कारण २ साल के लिए जो जज 'अतिरिवत 
जर्ज! के बतौर केस्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे, उनकी 
नियुक्ति भविष्य में ग्रवर्नर-जनरल द्वारा हुआ करेगो और वह इस 
मामले सें भी अपनी मर्जी से काम कर सकेगा। 


अस्थायी और अति- 
रिक्त जज 


 हाईको्टों के अधिकार व अधिकार-क्षेत्र या तो उनके छेटर्स पेडेण्टों 
दारा निर्धारित किये गये हें या भारतोय घारा-सभाओं के कानूनों द्वारा । 
एक्ट की धारा २२३ के अनुसार हाईकोर्टो के 
पुराने अधिकार व अधिकार-क्षेत्र बदस्तुर जारी 
रहेंगे, लेकिन भारतीय धारा-सभाओं को उनके. 
अधिकारों में कमी-बेशी करने का अधिकार होगा । उदाहरणार्थ, केन्द्रीय 
£/ घारा-स्ा केन्द्रीय विषयों के बारे में और प्रान्तीय धारा-सभा प्रान्तीय 
विषयों के बारे में तथा सम्मिलित विषयों के बारे में दोनों कमी-बेशी 


अधिकार व अधिकार- 
क्षेत्र 
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कर सकेंगी । जब ज्वाइण्ट पालंसेण्टरी कमेटी के सामनें यह मामला पेश 
हुआ तो इंग्ल॑ण्ड के कंज़रवेटियों की ओर से यह आन्दोलन उठाया 
गया था कि धारा-सभाओं को हाईकोर्टों के ऊपर इतने अधिक अधिकार 
देने का यह परिणाम होगा कि हाईको्टों के अधिकार धारा-सभायें 
छोनकर मातह॒त अदालतों को देदेंगी, जो ठीक न होगा, और उससे 
ब्विटिश प्रजा की स्थिति डावॉडोल होजायगी । इस आन्दोलन के फलस्व- 
रूप ज्वाइण्ठ पालंमेण्टरी कमेटी की सिफ़ारिश पर गवनरों के आदेश-पत्र 
में यह धारा जोड़दी गई है कि यदि प्रान्तीय धारा-सभा हाईकोर्टों के 
अधिकारों में काट-छाँट करने के लिए कोई बिरू पास करे तो चहु बिल 
वाइसराय की मंजूरी के लिए भेज दिया जाय । इसी तरह वाइसराय के 
आदेद्न-पत्र में भी यह धारा जोड़्दी गई है कि वह बिल सम्राद्‌ कीं 
मंजूरी के लिए भेज दिया जाय । 
एक्ट की धारा २९४ उपधारा १ के अन्तर्गत प्रत्येक हाईकोर्ट को 
के अपनी मातहत अदालतों पर नियन्त्रण रखने का 
मातहत अदालते 
पर नियन्त्रण... भिंकार होगा । सातहत अदालत से मतलब उन 
सव अदालतों से है जिनकी अपील उस हाईकोर्ट में 
सुनी जासकती है । इस अधिकार के ज्ञरियें हाईकोर्ट र्लास तौर पर 
निम्नलिखित काम कर सकता है :-- 
(भ) हिसाव-किताब व रियोर्टे माँगना; 
(व) अदालतों की कार्ंबाई को नियन्त्रण में रखने के लिए आम 
क़ायदे बनाना व ज़ाव्ते के फ़ार्म वग्गैरा जारी करना; 
(स) हिंसाव-किताब रखने के बारे में आम हिदायतें देना; और 
(द) अदालतों में लिये जानेंवाले मेहनतानों की दरें मिश्चित करना. 
हाईकोर्ट अपने इन अधिकारों का प्रयोग फरके जो क्रायदे, फ़ार्मे व. 
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दरें वग्ेरा नियत करे थे किसी मौजूदा क्वानून के ल्लिलाफ़ न होने चाहिएँ 
भर उनके लिए प्रान्तीय सरकार की मंजूरी छेनें की भी ज़रूरत होगी। 


एक्ट की धारा २२४ उपधघारा २ के द्वारा हाईकोर्ट के कतिपय 
अमूल्य अधिकारों का, जो हाईकोर्टों को पुराने एक्ट के अन्तर्गत मिले हुए 
थे और जिनका इस्तेमाल कुछ हाईकोटों ने सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन के ज्षमाने सें वाइसराय के 
आईिनेंसों के विरुद्ध मिर्भगता से किया था, अप- 


कतिपय अधिकारों 
का अपहरण 


: हरण कर लिया गया हैं । यह याद रहे कि हाईकोर्टो' को ज्ाव्ता फ़ौज- 


दारी व ज्ञाव्ता दीवानी के अन्तर्गत अपनी मातहत अदालतों के फ़ैसलों की 
जाँच करने और उन्हें बदलने का अधिकार है । सन्‌ १९३० में वाइसराय 
ने एक आईनेंस के द्वारा हाईकोर्ट के इस अधिकार को छीन लिया और 
यह नियम बनाया कि अमुक-अमुक और खासकर प्रेस क्वानूनों के मामलों 
में हाईकोर्ट में अपील था निगरानी न होसकेगी । एक सामला हाईकोर्ट 
तक गया और अभियुक्त नें प्रार्थना की कि हालाँकि बाइसराय ने 
आ्डनेंस के ज्ञरियें हाईकोर्ट के निगरानी के उस अधिकार को तो 
छीन लिया हैँ जो हाईकोर्ट को ज्ाव्ता फ़ौजदारी के ज्षरिये मिला है, 
लेकिन बाइसराय हाईकोर्ट के उस अधिकार को नहीं छीव सकता 
जो गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट द्वारा हाईकोर्ट को मातहत अदालतों पर 
नियन्त्रण रखने का मिला है, अतः हाईकोर्ट दख्चछ देसकता है । सरकारी 
वकील ने कहा कि वाइसराय कुछ समय के लिए गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया 
एक्ट की घाराओं को भी रद कर सकता है, अतः इस मामले में कोर्ट 
को दखल देने का कोई अखितियार नहीं हैं । बम्बई-हाईकोर्ट ने फ़ैसला 


है देते हुए कहा कि वाइसराय पालंसेण्ट के एक्ट की धारा को रद करके 


हाईकोर्ट के निगरानी के उन विशेषाधिकारों को जो उसे गवर्भेण्ट ऑफ़ 
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इण्डिया एक्ट हारा मिले हुए हैं नहीं छीन सकता, अतः .निगराती में 
अभियुक्त छोड़ा जासकता है । 


अब धारा २२४ उपधारा २ में यह कहा गया है कि यद्यपि हाईकोर्ट 

को मातह॒त अदालतों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार होगा, लेकिन हाई- 

कोर को इस अधिकार के ज़रिये अपनी मातह॒त अदालत के ऐसे किसी फ़ैसले 

को तब्दील करने का अधिकार न होगा जिसकी क़ानून हारा अपील या 

निगरानी न होसकती हो । इस धारा का जहाँ एक ओर यह॒ परिणाम 

हुआ कि हाईकोर्ट का न्याय करने का एक महत्वपूर्ण और अमूल्य 

अधिकार छित गया, दूसरी ओर यह॒ परिणाम हुआ कि अपीलों और 

निगरानी के जो साधारण अधिकार हाईकोर्टों को ज्ञाव्ता फ़ौजदारी या 

ज्ञाव्ता दीवानी के अन्तर्गत मिले हुए हैं उनका भी आ्डिनेंसों द्वारा 

अपहरण किया जासकेगा । 

नये एक्ट में केन्द्रीय और प्रान्तीय घारा-सभाओं के अधिकार-क्षेत्रों 

के अलग-अलग बेंट जाने के कारण अदालतों में किसी भी मुकदमे के 

है दौरान में अब यह सवाल उठाया जासकता हैं 

कानूनी व भैरकानूनी (छः अमुक केन्द्रीय या प्रान्तीय एक्ट ग्रर-क्ानूनी 

एक्ट जा पल आज 

हूँ । गवर्मण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की धारा 

२२५ के मातहत हाईकोर्दों को यह आदेश दिया गया है कि यदि किसी 

मातह॒त अदालत में किसी एक्ट के क़ानूनी या ग़र-क़ानूनी होने का सवाल 

उठाया जाय, तो हाईकोर्ट उस मुक़दमे को अपनी फ़ाइल पर मेंगाले, 

बशतें कि हाईकोर्ट को साथारण क़ानून के अनुसार उस मुकदमे को 
अपने यहाँ मेंगा लेने का अधिकार हो । 

लेकिन हाईकोर्ट इस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग केन्द्रीय एक्टों 

के सम्बन्ध सें उसी हालत में करेगा जबकि केन्द्र का एडवोकेट-जनरल 
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प्राथंना करे और प्रान्तीय एकटों के सम्बन्ध में उसी हालत में करेगा 
जबकि केन्द्र का या प्रान्‍्त का एडवोकेट-जनरल प्रार्थना करे। अर्थात्‌ 
यदि कोई भी फ़रीक़ अपने मुक़दमे को इस आधार पर एकदम हाईकोर्ट 
में छेजाना चाहे कि उस सुक़दमे में अमुक केन्द्रीय या प्रान्तीय एक्ट के 
कानूनी या ग्रेर-क़ानूनी होने का ! सवाल उठा है, तो उसे पहले उपयुक्त 
एडवोकेट-जनरल को दर्खास्त देनी पडेगी । 


एक्ट की धारा २२६ के अनुसार किसी सी हाईकोर्ट को साल के 
मुक़दमे स्वयं सुनने का अधिकार न होगा। लेकिन 
केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभायें एक्ट पास 
करके ऐसा अधिकार हाईको्टों को देसकती हैं। मगर केम्द्रीय या 
प्रान्तीय धारा-सभायें ऐसे किसी दिल पर तबतक विचार नहीं कर 
सकेंगी जवतक कि पहुले वाइसराय या गवर्नर अपनी अनुमति न देदे । 

एक्ट की धारा २२७ के अनुसार हाईकोर्ट की सब कार्रवाई अंग्रेज़ी 
भाषा में हुआ करेगी । यह ध्यान रहे कि एक्ट में 
| भाषा-सम्बन्धी यह धारा ज्वाइण्ड पालंमेण्टरी 
कसेटी की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप जोडी गई थी । 

एक्ट की धारा २९८ के अनुसार हाईकोर्टो का खर्चा मंजूर करने 
का अधिकार प्रान्तीय सरकार को दिया गया है। प्रान्तीय सरकार से 
मतलूब उस प्रान्‍्त की प्रान्तीय सरकार से है जिस 
प्रान्द में हाईकोर्ट की ख़ास कचहरी रूगती हैं । 
लेकिन इस सामले सें गवर्तर फो अपने विवेक' से भी काम छेनें का 
अधिकार होगा । जैसा कि पहुले छिखा जा चुका है, हाईकोर्टों का खर्चा 
प्रान्त की भाय से वसुल किया जासकेगा, अर्थात्‌ उसके लिए. प्रान्तीय 
धारा-सभा की मंजूरी लेने की ज़रूरत न होगी। जो हाईकोर्ट एक से 


माल के मुकदमे 


भापा 


' खर्चा 
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ज्यादा प्रास्तों का काम करते हें उनका खर्चा उन प्रान्तों को आपस में 
- बाँद लेना होगा। 


एक्ट की धारा २४२ उपधारा ४ के अनुसार हाईकोर्ट के सारे 
कर्मचारियों (स्टाफ) की नियुक्ति करने व उनकी नौकरी के सम्बन्ध में 
विभिन्न नियमादि बनाने का अधिकार चीफ 
जस्टिस को होगा। चीफ़ जस्टिस अपने इन 
अधिकारों को दूसरे जजों को या रजिस्ट्रार वग्रेरा की भो देसकेगा । 
लेकिन इन नियमों का जहाँतक कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टियों व 
पेंदनों से ताल्लुक हो, चीफ़ जस्टिस को प्रान्तीय सरकार से मंजूरी लेनी 
होगी । गवर्नर अपनी मर्जी से यह भी नियस बना सकेगा कि यदि 
चीफ़ जस्टिस हाईकोर्ट के मौजूदा कर्मचारियों के अछावा किसी और 
व्यक्ति को हाईकोर्ट के किसी पद पर नियुक्त करे तो वह॒पहलें प्रान्त 
के पब्लिक संविस कमीशन से परामझें करले । 


स्टाफ़ 


वम्वई, मद्रास ओर करूकत्ता के हाईकोर्टों में शरिफ़ नाम का एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण अफ़सर होता है । यह आमतौर पर एक साल के लिए 
दल नियुक्त किया जाता हैं और शहर का एक प्रमुख 
कर नागरिक होता है । आमतौर पर 
को आरिफ कप हे हक इसका काम आम 
हाईकोर्ट के सम्मनों की तामील करना भौर हाई- 
कोर्ट के हुक्मों पर अमर करना होता हैं । इसका सार्वजनिक कर्तव्य 
महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सभाओं 
का आयोजन करना होता है । इस अफसर की नियुष्ति वग़्ेरा अभीतक 
सरकार के हाथ में ही रहती थी, लेकिन अब एफ्ट फी घारा ३०३ के 
अनुसार कलकत्ता के शरिफ़ के लिए यह नियम बनाया गया हैं कि 
उसको नियुक्त हर साल गवर्नर द्वारा हुआ करेगी मौर हाईकोर्ट के जज 
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कमिश्नर और जिला व दौरा जज 


बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाईकोर्ट के बाद अदालतों की दूसरी श्रेणी 
माल के मामलों सें कमिइनर की और दीवानी व फौज्धदारी के मामलों में 
जिला व दौरा जज की होती है । कमिइनरों की जगहें इण्डियन सिविल- 
सर्विस वालों के लिए सुरक्षित हैं, अतः उनपर प्रान्तीय सरकार का 
नियन्त्रण बहुत ही मामूली रहेगा । 

जिला और दौरा जजों के बारे में एक्ट में विश्येष संरक्षण रवखे गये 
हैं। जिला और दौरा जज से यहाँ तात्पर्य जिला जज, अतिरिक्‍त ज़िला 
जज, ज्वाइण्ड जिला जज, असिस्‍्टेण्ट जिला जज, दौरा जज, अतिरिक्त 
दौरा जज, असिस्‍्टेण्ट दौरा जज, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और अदालत 
खफ़ीफ़ा के चीफ जज से हैँ | ये जगहें ज्यादातर इण्डियन सिविल सविस 
के सदस्यों के लिए सुरक्षित रहती हैं, लेकिन इनमें से कुछ जगहेँ अक्सर 
प्राविशल सविस के सदस्यों को भी देदी जाती हैँ। धारा २५४ उपधारा १ 
के अनुसार ज़िला और दौरा जजों की नियुक्ति, तबादले और तरपक़ी 
सम्बन्धी अधिकारों के प्रयोग में मिनिस्टरों को जहाँ एक ओर हाईकोर्ट 
से सलाह लेना जरूरी होगा, दूसरी ओर गवनेर को भी “अपने बिवेक' से 
फाम लेनें का अधिकार होगा । 

इण्डियन सिविल संविस और प्राविशल सविस के अफ़सरों के 
अलावा कुछ व्यक्षित इन जगहों पर वकील-वरिस्टरों में से भी नियुवत 
किये जाते हैं । घारा २५४ उपधारा २ के अनुसार इनका चुनाव भी 
प्रान्तीय सरकार खुद सीधे न कर सकेगी। जिन नामों की सिफ़ारिश 
हाईकोर्ट करेगा ये ही व्यक्षित इन जगहों पर नियुवत किये जासकेंगे । इस 
प्रकार वे वकील, बेरिस्टर या एडवोकेट ही नियुक्त किये जासकेंगे जो 
कम-से-कम ५ साल तक वकालत कर चुके हों । 
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प्ब-जज व सुंस्तिफ 

दीवानी की तरफ़ जिला जज के नीचे जो जज होते हैं वे या तो 
सब-जज या सिविल जज कहलाते हूँ या मुंसिफ़ । इनको भी प्रान्तीय सरकार 
के नियन्त्रण से काफ़ो सुवत्त कर दिया गया है । 


धारा २५५ उपधारा १ के अनुसार, दीवानी के जजों की योग्यता 
के बारे में नियम बनाने से पहले प्रान्तीय सरकार को प्रान्तीय हाईकोर्ट 
और पब्छिक संविस कमीशन से परामर्श करना लाज्षिमी होगा । 


घारा २५५ उपधारा २ के अनुसार, “दीचानी के जजों की नियुक्ति 
के लिए निम्न क्रायदा काम में छाना जरूरी होगा। प्रान्तीय सरकार 
प्रान्तीय पब्लिक सविस कमीशन से परीक्षा लेने को कहेगी । परीक्षा लेने 
के बाद पब्लिक सविस कमीशन जिन उम्मीदवारों को जजी के योग्य 
- समझेगा उसके नाम की एक सुची वनायगा । जब प्रान्तीय सरकार को 
जज नियुक्त करने होंगे तो उसे उन नामों में से ही चुनाव करना होगा 
धारा २५५ उपधारा ३ के अनुसार, “दीवानी जजों के तबादले ओर 
उनकी तरवक़ी करने तथा उन्हें छुट्टी देने के अधिकार हाईकोर्ट को होंगे।” 
मतलब यह कि दीवानी के जज भी प्रान्तीय मंत्रि-मसण्डल के 
नियन्त्रण से काफी मुक्त रहेंगे। 


फ्ॉजदारी के मजिस्ट्रेट 

फ़ौजदारी में दौरा जज के बाद नम्बर जिला मजिस्ट्रेट या उसके 
सातह॒त मजिस्ट्रेटों का होता है । जिला मजिस्ट्रेट तो आमतौर पर इण्डियन 
सिविल सबिस के होते ही हैं । इनके अलावा बडे-बडे शहरों में ज्वाइण्ट 
मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट भी इण्डियन सिविल्‍कू सचिस के ही होते हैं। 
इनके नीचे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वे या तो प्राविद्धल सबिस के होते हैं या 
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आनरेरी । माल के तथा अन्य अफ़सरों को भी आमतौर पर मणिस्ट्रेटी 
अधिकार देदिये जाते हैँ । मजिस्ट्रेंटों की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए 
एक्ट में घारा २५६ रकखी गई है, जिसके अनुसार “किसी भी व्यक्ति 
को मजिस्ट्रेटी अख्तियारात तबतक नहीं दिये जायेंगे और किसी भी मजिस्ट्रेट 
के अधिकार तबतक नहीं बढ़ाये या छीने जायेंगे जबतक कि उस ज़िले के 
ज़िला मजिस्ट्रेट या चीफ़ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से सछाह न छेली जाय ।” 


इस प्रकार न्‍्याय-विभाग के पुनस्संगठन के मामले में प्रान्तीय घारा- 
सभायें और प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डल अपनेको चारों तरफ से जकड़ा हुआ 
ही पायेंगे । 


8 ९०; 
उपसंहार 


भारत के नये शासन-विधान यानी १९३५ के गवर्मेण्ट ऑफ़ इण्डिया 
एक्ट द्वारा भारत के प्रान्तों में जो शासन-पद्धति १ अप्रैल १९३७ से अमल 
में आई है, उसका संक्षिप्त किन्तु यथासम्भव खुलासा दिग्दर्शन पिछले 
अध्यायों में कराने का प्रयत्त किया गया है । ब्रिटिश राजनीतिश्ञों हारा 
इसे प्राविशल ऑटोनामी' (0ए9रलंश #०४०००४७) यानी 'प्रान्तीय 
स्वराज्या का नाम दिया गया है और उनका दाव। हैँ कि इसके द्वारा भारत 
को प्रान्तों में स्वराज्य और शासन का वास्तविक उत्तरदायित्व मिल गया 
है। लेकिन जैसा कि इसके विवेचन से स्पष्ट है, हमारी नम्न सम्मति में,यह्‌ 
न तो प्रान्तीय स्व॒राज्य की योजना हैं और न वास्तविक उत्तरदायी शासन- 
पद्धति की । वास्तविक प्रान्तोय स्व॒राज्य' और “उत्तरदायी शासव-पद्धति' 
क्रायम करने के लिए तो निम्न बातों का किया जाना आवश्यक है :-- 

१. प्रान्तीय विषयों के शासन की सारी ज़िम्मेदारी एकमात्र जनता 
के निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी मिनिस्टरों को सौंप दी जाय, जो प्रान्त 
की घारा-सभा के प्रति पुर्णरूप से उत्तरदायी हों। गवनेरों को मिनिस्टरों 
की सलाह के बिना या उसकी सलाह के ख़िलाफ़ कास करने का कोई 
अधिकार न हो। हाँ, यदि सिनिस्टरों में घारा-सभा का विश्वास न रहे 
तो मिनिस्टरों को बदलने का और यवि धारा-सभा में जनता का विश्वास 
ने रहे तो घारा-सभा को भंग करके उसका नया चुनाव करने का अधि- 
कार गवर्नेरों को दिया जाय । 

२. मिनिस्टरों की नियुक्षित में प्रधात-मंत्री का ही निर्णय अन्तिम हो 
और गवर्नर सन्त्रि-मण्डल की बैठकों में भाग न ले ।* मिनिस्टर प्रधान- 
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मन्त्री को हो अपना मुखिया समझें, ताकि मिनिस्टरों में संयुक्त उत्तर- 
दायित्व की भावना विद्यमान रहे । 

३. मिनिस्टर वे ही व्यक्ति नियुक्त किये जायें जो धारा-सभा के 
निर्वाचित सदस्य हों और जिनका धारा-सभा में बहुमत हो । 

४. शासन के बडें-बडे महकमों के अध्यक्ष या तो स्वयं मिनिस्टर ही 
हों, या उनका समर्थन करनेवाले धारा-सभा के अन्य सदस्य । 

५. सरकारी आश्ञाययें मिनिस्टरों या उनके सहायकों के हस्ताक्षरों से 
हो जारी हों और गवर्नर को स्वयं अपने हस्ताक्षरों से आज्ञा जारी करने 
का फोई अधिकार न हो । 

६ सरकारी सेक्रेटियों को सरकारी कास के लिए गवनेर से मिलते 
का या कोई क़्ाग़््ञ गवर्नर के पास भेजने का कोई अधिकार न हो । 

७. गवर्नरों फो वाइसराय, भारत-मन्त्री और ब्रिटिश सरकार के 
नियन्त्रण से एकदम मुक्त कर दिया जाय ओर वे एकमात्र जनता के 
प्रति टी उत्तरदायी हों । 

८. प्रान्तीय सामलों में वाइसराय के दखल का एकदम अन्त होजाय । 

९. प्रान्तीय मामलों में प्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पालंमेण्ट के 
दखल का एकदम अन्त होजाय; उन्हें प्रान्तीय धारा-सभाओं के क़ानूनों 
को रद करने ओर प्रान्तीय मामलों के बारे में क़ानून पार करने का 
फोई अधिकार न रहे । 

१०. प्रान्तीय घिययों के बारे में क़ानून पास करने के प्रान्तीय धारा- 
सभाओं के अधिकार पर कोई पावन्दी न हो। प्रान्तीय घारा-सभाओं को 
अपनी सत्ता की रक्षा करने, अपने ज्ञाब्ते के नियम बनाने, फिसी भी 
भाषा में कार्रवाई करने, ओर थिना गवर्नर या बाइसराय फी पूर्व-अनु- 
'झती फे फ़ानून पास करने या पूर्ण अधिकार हो। शासन-विभाग फो 


बा 
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घारा-सभा की कार्रवाई में दखल देने का कोई अधिकार न हो । 

११. शासन-विभाग को विशेष परित्थितियों में उसी हृदतक आईडि- 
नेंसों वगरैरा के जरिये क़ानून बनानें का अधिकार हो, कि जिस हृदतक 
घारा-सभा यहु अधिकार शासन-विभाग को देना उपयुक्त समझे । 

१२. थारा-प्भा के प्रत्येक सदस्य को भवनों के नियमानुकूछ भाषण 
देने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो । 

१३. प्रान्त के खर्चे पर धारा-सभा का पुरा नियन्त्रण रहे, और 
प्रान्तीय-घारा-सभा की मंजूरी के विना सरकारी आय की एक पाई भी 
न खर्च की जाय । हाँ, प्रान्तीय धारा-सभा को यह नियम बनाने का अधि- 
कार हो कि अमुक-अमुक खर्चों के लिए प्रल्तीय धारा-सभा को सालाना 
मंजूरी लेने की ज़रूरत न होगी । 

१४: प्रान्तों में से द्वितीय चेम्बरें उड़ा दी जाये और प्रान्तीय 
असेम्बली ही हरेक प्रान्त की एकमात्र धारा-सभा हो, जिसका चुनाव 
वालिग मताधिकार के आधार पर हो । भान्तीय असेम्बलियों को अपने 
संगठन में परिवर्तन करने और निर्वाचन-सम्बन्धी विविध विषयों पर 
नियमादि बनाने का पूरा अधिकार हो, बद्नतें कि 

( भ ) सीटों के साम्प्रादायिक बँटबारे में कोई भी परिवर्तन तबतक 
न किया जाय जबतक कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय इसके लिए तैयार न हों; 

( व ) अल्प-संस्यक जातियों को पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति से ही अपने 
प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया जाय, जबतक कि वे स्वयं ही 
इस पद्धति को छोड़ना न चाहें । | 

१५. प्रान्तीय सरकार के मातहत काम करनेवाले सब कर्मचारियों 
की भर्ती, नियुक्षित, अनुशासन, नियन्त्रण, वेतन बग्नेरा के सब सामझे 
प्रान्तीय सरकारों और धारा-सभाओं के हाथ में रहें । वे चाहें तो इस 


२०८ भारत का नया शासन-विधान 


काम को पब्लिक सर्विस कमीशन के सुपुर्द करदें, जो मिनिस्टरों और 
'धारासभा के प्रति उत्तरदायी हो । 


१६. हाईकोर्ट और प्रान्तीय न्‍्याय-विभाग के सब जजों की नियुक्षित 
आन्तीय सरकारों के हाथ में ही रहे । न्‍्याय-विभाग न्याय करने के अधि- 
कारों के अलावा शेष सब मामलों में प्रान्तीय सरकार ओर प्रान्तीय धारा- 
सभाओं के मातहत रहे, लेकिन हाईकोर्ट के किसी जज को तबतक न 
हटाया जासके जबतक कि धारा-सभा के सदस्य प्रार्थना न करें । 

१७. कानून भंग करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को दण्ड देने का पूर्ण अधि- 
कार अदालतों को हो, चाहे वह व्यक्ति कितना ही उच्च-से-उच्च अधि- 
'कारी फ्यों न हो । 

१८. फेन्द्र व प्रान्त में अधिकारों का विभाजन करने के लिए और 
केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित फरने 
'फे लिए भिन्न-भिन्न प्रान्तों की असेम्बलियों के प्रतिनिधियों की एक 
'फान्फ़ेन्स हो जो शासन-विधान से सम्बन्ध रखनेवाली दोप सब बातों का 
निर्णय भी फरे और भारत फे भिन्न-भिन्न प्रान्तों का भाषा, संस्कृति 
आदि फे आधार पर पुनविभाजन करे। 

१९. प्रान्त फा फोई भी क्षेत्र यहिरगंत या अर्थवहिर्गत क्षेत्र न रहे 
ओर भारत फे सब प्रान्तों फा दर्जा एकसा हो । 

२०. प्रान्तीय स्वराज्य' फे साथ-साथ फेन्द्र में भी इसी प्रफार फी 
इासन-पद्धति कायम फी जाय, प्योंकि जबतक फेन्द्रीय सरफार और प्रान्तीय 
सरकारें दोनों हो पुर्णझूष से जनता के प्रति उत्तरदायी और स्वतन्त्र न होंगी 
तबतक प्रान्तीय स्वराज्य' फी योजना हमिज़ सफ़छ नहीं होसकेगी । 





| का 
परिशिष्ट 
विषयों की सूचियाँ 
नीचे तीन सूचियाँ दीजाती हैं, जिन्हें एक्ट में क्रमश: केन्द्रीय सूची, 
आन्तीय सूची और सम्मिछित सूची का नाम दिया गया है। केखीय 
सूची के विपयों पर केन्द्रीय धारा-सभा को और प्रान्तीय सूची के विपयों 
पर प्रान्तीय धारा-सभा को, और सम्मिलित सूची के विषयों पर केन्द्रीय 
व प्रान्तीय दोनों धारा-सभाओं को क़ानून वनाने का अधिकार होगा। 
केन्द्रीय सूची के विषयों का शासन रहेगा केन्द्रीय सरकार के जिम्से और 
भान्‍्तीय व सम्मिलित दोनों सूचियों के विपयों का शासन रहेगा प्रान्तीय 
सरकारों के जिम्मे | लेकित सम्मिलित सूची के दूसरे भाग के विषयों के 
बारे में केन्द्रीय धारा-सभा को यह कानून पास करने का अधिकार होगा 
कि इन विषयों के शासन में प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के आदेशा- 
नुसार काम करें | 
केन्द्रीय सूची 
१. सम्राट की भारतीय जल, थरू और हवाई सेना; आन्‍्तीय 
सरकारों की फौजी व हथियारबन्द पुलिस के अलावा सम्राद्‌ की अन्य 
भारतीय सेना; सम्राट की सेना के साथ काम करनेवाली अन्य देशों की 
हथियारबन्द सेना ; केन्द्रीय खुफिया विभाग ( स्ल्यागथ वंघाश8९0९९ 
9०:००० ) ; देश की रक्षा, वैदेशिक मामलों और सम्राट के रियासत्ती 
-* पाल्लुकात की वजह से ब्विटिश भारत में की जानेवाली नज़रवन्दी । 
१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए, पृष्ठ १४४-१४६। 
श्ड 
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२. जल, थल और हवाई सेना के तामीरी काम; छावनियों की 
स्थानिक स्वशासन संस्थायें; छावनियों में मकानों की जगहों का नियंत्रण; 
छावनियों की हृदवन्दी । 

वैदेशिक मामले; अन्य देशों से हुई सन्धियों और समझौतों का 
पालन; विदेशों के (मय ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देशों के) क़रैदियों 
और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके सुपुर्दे करना (रघबता्न०ा) । 

४. यूरोपियनों के कब्रिस्तान सहित ईसाइयत का सरकारी महकमा। 

५. नोट और सिक्के; कानूनी मुद्रा ( ]०७०] ०४067 ) । 

६. केन्द्रीय सरकार का क़र्जा । 

७. डाक, तार, टेलीफ़ोन, वेतार का तार, ब्रौडकास्टिग तथा संदेश 
भेजने के इसी प्रकार के अन्य साधन; डाकखानों के सेविंग बैंक ! 

८. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और केन्द्रीय पब्लिक संविस 
कमीशन । 


९. केन्द्रीय पेंशनें, कर्यात्‌ वे पेंशनें जो केन्द्र को देनी हों या जो 
केन्द्र की आय से देनी हों । 

१०. वे तामीरी काम, ज़मीन व इमारतें जिनकी मालिक केन्द्रीय 
सरकार हो या जो कैन्‍्द्रीय सरकार के क़ब्जे में हों । ठेकिन जहाँतक 
प्रान्तों में स्थित सम्पत्ति का सवाल हैं, उसपर केन्द्रीय क़ानूनों के साथ- 
साथ प्रान्तीय क़ानून भी लागू होंगे, यदि प्रान्तीय क़ानन केन्द्रीय कानूनों 

: विदद्ध न हों । 

११. इम्पीरियल न्यूदब्ेरी, दण्टियन म्यूजियम, शम्पीरियछ वार 
म्यूजियम, वियटोरिया मेमोरियल, और केन्द्र द्ारा नियंत्रित तथा केन्द्र 
के खर्चे से चलनेबाली दसी प्रकार की अन्य संस्थायें । 


#, नगर 
बजा शक 


: 7. अनुसस्धान, पेशों व उद्योगों की ट्रेनिय और विशेष विषयों 


' 
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के अध्ययन ( :छ्लंश ४०वां८३ ) को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय 
सरकार द्वारा स्थापित भवन ([5प0४८७) तथा अन्य संस्थायें । 


१३. काशी का हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ का मुस्लिम 
विश्वविद्यालय । 


१४. भारत की पैमाइश ( 5फए८ए ० धठा० ) और भारत की 
भूगभे-विद्या, वृक्ष-विद्या तथा जीव-जन्तु सम्बन्धी जाँच; केख्रीय आकाश- 
निरीक्षण विभाग । 


१५. प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें; पुराने भग्तावशेष और स्थाच। 

१६. मर्वुमशुमारी । 

१७. भारत में बाहर के छोगों का आना और भारत से छोगों का . 
बाहर जाना; देश-निकाला; इंग्लेण्ड-निवासी और भारत-निवासी 
ब्रिटिश प्रजाजनों के अलावा भारत में सब छोगों की हलचलों पर निय- 
न्त्रण; भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्रा । 

१८. बन्दरगाहों के क्वेरेण्टाइन; उनके अस्पताल; जहाज़ियों के 
अस्पताल और जहाजी अस्पताल । 

१९. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित चुंगी की हदों ( ८प॥०फ 
50706५५ ) से माल का गुजरना । 

केन्द्रीय रेलें; प्रान्तीय रेलों की हिफ़ाजत; प्रान्तीय रेलों के 
भुसाफिरों के प्रति और प्रान्तीय रेलों के जरिये माल भेजनेवालों के प्रति 
प्रान्तीय रेलों की जिम्मेदारी । 

२१. समद्रों में जहाज़ों का चलना व सामुद्रिक यातायात; समुद्री 
अपराधों के अपराधियों को दण्ड । 

२२. इस बात की घोषणा करना कि कौन-कौनसे बन्दरगाह बड़े समझे 
जायेंगे; बडे बन्दरगाहों की शासत-संस्थाओं का निर्माण तथा उनके अधिकार ॥ 
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२३. मछलियों का पकड़ना; समुद्री किनारों से दूर मछली पकड़ने 
के स्थान । 

२४. हवाई जहाज; हवाई यातायात; हवाई अड़डें । 

२५. प्रकाश-गृह; समुद्री जहाज़ व हवाई जहाज़ों की हिफ़ाजत के 
अन्य उपाय । 

२६. समुद्री या आकाश-मार्ग से मुसाफ़िरों और माल का यातायात | 

२७. कापीराइट; आविप्कार; डिज़ाइन; ट्रेड मार्क व म्चेण्डा- 
इज मार्क । 

२८. चैक; बिल ऑफ एक्सचेज्ज; प्रामिसरी नोट और इसी 
प्रकार के अन्य दस्तावेज । 
 गस्त्रास्त्र; वन्दूक पिस्तौल वर्गरा; गोला-बारूद का सामान । 
« विस्फोटक पदार्थ । 
अफीम की खेती, उत्पत्ति और निर्यात के लिए बिद्री । 


न > 
6. “० 


ब्फ 
जे >> 
5 ई 


न्श्प 


पेट्रोलियम और केन्द्रीय घारा-सभा द्वारा घोषित किये जाने- 
बाले अन्य जल उठनेवाले पदार्थों के रखने व इधर से उधर लेजाने पर 
नियंत्रण । 


३३. कोआपरेटिव सोसायटियों के अछावा व्यापारिक क़ानूनी समुदायों 
( प्प्ग्वांग्रट्ठ ८०7ए०:रधं०ा5 ). का. समुदायीकरण (0770 5०४07): 
नियस्ध॒ण व उनकी समाप्ति; वे कानूनी समुदाय जिनका उद्देग्य एक 
प्रान्त सका ही सीमित ने हो । 

३४, उद्योग-धन्यों की उन्नति--जिस हद तक कि केन्द्रीय घारा-सभा 
उचित समसे। 


३७. खातों व लेल के सोतों में मजदूरी का नियनन्‍्त्र० भौर श्य 


जगरों की टिफाइन । 
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३६. खानों और तेलों के सोतों का नियन्त्रण और खानों की 
उन्नति--जिस हद तक कि केन्द्रीय धारा-सभा उचित समझे । 

३७. बीसे के क़ानून; वीसे के व्यापार पर नियन्त्रण; प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकारों के वीमे के अलावा सरकारी बीमा । 

३८. बेक-व्यवसाय पर नियंत्रण । 

३९. एक प्रान्त की पुलिस को दूसरे प्रान्त में उस प्रान्त की सरकार 
की स्वीकृति से काम करने का अधिकार देना । 

४०. इस सूची में शामिल किये गये विषयों के कानूनों को भंग 
करने की सज़ा । 

४१, इस सूची में शामिल किये गये विपयों के वारे में जाँच और 
तत्सम्बन्धी आँकड़े । 

४२. आयात-निर्यात कर । 

४३. तम्बाकू पर उत्पत्ति-कर ( 75८४९ (०५८४ ); (अ) शराब व 

अन्य मादक पेय, (ब) अफीम, भंग, आदि मादक द्रव्यों व दवाई की अन्य 

चीज़ों तथा (स) इन चीज़ों से वनमेवाली दवाइयों और श्रृंगार के 
सामान पर हलूगनेवाले उत्पत्ति-कर के अलावा भारत में बनने व पैदा 
होनेवाले अन्य भाल पर उत्पत्ति-कर | 

ड४. कानूनी समुदायों पर टैक्स ( 00:90:ढस०४ ६४% ) । 

४५. नमक । 

४६. सरकारी छाटरियाँ । 

४७. विदेशियों का ब्रिटिश प्रजाजन बनना | 

४८. एक प्रान्त के निवासियों का दूसरे प्रान्त में बसना । 

४९. तौल के वाट निर्धारित करना । 
५०. रौची का यूरोपियन पागलों का अस्पताल । 


डा 
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५१. फेडरल कोर्ट के अछावा सब अदालतों के उन सब विषयों के 
बारे में जो इस सूची में शामिल हैं अधिकार व अधिकार-क्षेत्र; फ़ैडरल- 
कोर्ट को दीवानी अपीलें सुनने के अधिकार देना; फेडरल कोर्ट को 
ऐसे अधिकार देना जिनके जरिये वह एक्ट में दिये गये अपने अधिकारों 
को और अच्छी तरह प्रयोग में लासके | 

५२. खेती की आमदनी के अलावा और सब आमदनियों पर कर। 

५३. खेती की ज़मीन के अलावा व्यक्तियों व कम्पनियों की कुल 
मिल्कियत पर टैक्स और कम्पनियों की पूँजी पर टैक्स । 

५४. खेती की ज़मीन के अछावा और सब सम्पत्ति पर उत्तरा- 
घिकार-कर ( $७८८८४४४०४ तघ(८५ ) । 

५५. हुण्डी, चेक, प्रामिसरी नोट, बविल्स ऑफ एक्सचेठ्ज, बिल्स 
ऑफ लैंडिंग, छेट्स ऑफ क्रेडिट, वीमे की पालिसी और रखीदों पर 
लगाये जानेवाले स्टाम्पों की दर । 

५६. रेल और हवाई जहाज़ों से चछनेवाले माल व मुसाफिरों पर 
हर्मीनिल टैक्स; रेलों के भाड़ पर टंक्‍्स । 

५७. अदालतों की आमदनी के अछावा इस सूची में शामिल किये 
गये और सब विषयों की आमदनी । 

प्रान्तीय सृर्ची 


१. 


निक व्यवस्था ( एफ ठातट: ) (अलछाबा सम्राद की 
गुना के उपयोग के); न्‍था >विभाग ; फेटरूल कोड के अलावा और सन 


अदालतों झा निर्माण, संगठन और उनकी आमदनी ; सार्व जनिक व्यवस्था 


नो कायम रहने के 


लिए की जानेबाली नजग्वन्दी; इस प्रकार नजरबसद 
ियि ट ६0-32, शत || 


४ उन मर्या. 


न््क 


हायों पं यादें में जो इस सी में शामिल है, एरड 


जज, 


हा 
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कोर्ट के अछावा सब अदालतों के अधिकार और अधिकार-क्षेत्र; माल 
की अदालतों में ज़ाब्ते के नियम । 

३. पुलिस (मय रेलवे व देहाती पुलिस के)। 

४. जेंले, रिफ्ार्मेटरी ( १८७०४०४०४ं८४ ) अर्थात्‌ क़ैंदियों के चुधार- 
गृह, वोस्टंल तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थायें; इन संस्थाओं में बन्द 
किये जानेवाले व्यक्ति; अन्य प्रान्तों की जेलों तथा अन्य संस्थाओं का 
उपयोग करने के लिए उन प्रान्तों से प्रवन्ध करना । 

५. प्रान्तीय सरकार का क़र्जा । 

६. प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी और प्रान्तीय पब्लिक संविस कमीशन | 

७. प्रान्तीय पेंशनें, अर्थात्‌ वे पेशनें जो प्रान्त को या प्रान्त की आय 
से देनी हों । 

८. वे तामीरी काम, जमीन व इमारतें जिनकी मालिक प्रान्तीय 
सरकार हो या जो प्रान्तीय सरकार के क्रब्छे में हों । 

९. दूसरों की ज़मीन को हासिल करने का अधिकार | 

१०. प्रान्त द्वारा नियन्त्रित और प्रान्त के खर्चे से चलनेवाले पुस्त- 
कालय, अजायवघर तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थायें । 

११" प्रान्तीय घारा-सभाओं के चुनाव (लेकिन गवर्मण्ठ ऑफ इण्डिया 
एक्ट और उसके मातहत जारी किये गये आर्डर-इन-कौंसिलों के किसी 
नियम के विरुद्ध नहीं)। 

१२. प्रान्तीय मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेम्बली के स्पीकर व 
डिप्दी-स्पीकर और जिन प्रान्तों में लेजिस्लेटिव कौंसिलें है उन प्रान्तों की 
लेजिस्लेटिव कौंसिल के प्रेसिडेण्ट व डिप्टी-प्रेसिडेण्ट के वेतन; प्रान्तीय 
धारा-सभा के सदस्यों के वेतत-भत्ते और उनके रिआयती अधिकार 
६ 98०5 ); उन व्यक्तियों को सजा जो प्रान्तीय धघारा-सभा की 
ध पे 
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किसी कमेटी के सामने गवाही देने या दस्तावेज़ पेश करने से इंकार करे 
(लेकिन इस विपय पर गवनेरों द्वारा बनाये गये नियमों के विरुद्ध नहीं)। 
१३. स्थानिक स्वशासन (]ठछतर 52-8०एव्य्राप्पथ्या६ ) अर्थीते म्यूः 
निसिपल समुदायों, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टों, ज़िला बो्डों, खानों की शासन-संस्था- 
ओं तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं का निर्माण और उनके अधिकार। 
१४. सार्वजनिक स्वास्थ्य व सफ़ाई; अस्पताल और दवाईखाने; 
जन्म-मरण की रिपोर्टो की रजिस्ट्री । 
१५. भारत के स्थानों की तीर्थ-यात्रा । 
« मुर्दों का गाइना और कब्रिस्तान । 
- शिक्षा । 


न्ध् ० 
दी 


५ 


१८. यातायात, अर्थात्‌ सड़क, पुल, नाव व यातायात के वे साधन, 
जिनका उल्लेख केन्द्रीय सूची में नहीं किया गया है; प्रान्तीय रेलें अर्थात्‌ 
वे रेलें जो एक ही प्रान्त में चछती हों और जिनका बड़ी रेलों से सीधा 
सम्बन्ध न हो'; म्थूनिसिपल क्षेत्रों की ट्राम्वें; देखान्तर्गत जल-मार्ग 
ओर उनपर यातायात ? ; बन्‍्दरगाह? ; मणीनों के जोर से चलनेवाली 
सवारियों के अलावा सब सवारियां । 

१९. पानी अर्थात्‌ पानी का प्रबन्ध ( रूपाटा 5एए.७॥०५ ); सिसाई 


वे नारे; साखियां ( तत्यातगहु८ ) वे बन्द या बांध; पानी को इसद्धा 


चग्सा भोर उससे शतित पैदा करना । 
२०. पथ [मय क्पि-शिक्षा और कृति-सम्बन्धी अनुसन्थान के); 


सती यो ना्द करनेबाले कीवों में सोती की रक्षा करना और पोर्मो का 


१. खिकिन देखिए केन्द्रीय सूची का नं० २०। 
देशिस देशिए सम्मिखिनि सूची का न॑० ३२ । 


5 छेकिनि शेग्तिण पडट्राय सूची का र्म & 557] 
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वीमारियों से बचाना; खेती के जानवरों की नस्ल में सुधार करता और 
जानवरों को बीमारियों से बचाना; जानवरों की डाक्टरी और उसकी 
शिक्षा; काजीहौज़ और जानवरों के आवारा फिरने को रोकना । $ 


२१. ज़मीन अर्थात्‌ ज़मीन के ऊपर व ज़मीन में छोगों के अधिकार; 
जमीन का वन्दोबस्त (मय जमींदारों और किसानों के पारस्परिक सम्बन्धों 
के)और छगान की वसूली; खेती की ज़मीनों की ख़रीद-फ़रोख्त और रेहन 
वगरा और उसके उत्तराधिकार; ज़मीन की उन्नति और खेती के लिए 
दिये गये कर्जे; नई वस्ती चसाना ( ८००फंड॥म०० ); कोर्ट ऑफ़ वाडसे; 
मक़रूज व कुक की हुई रियासतें; गड़ा हुआ और छिपा हुआ घन । 

२९. जंगलात । 

२३. खानों व तेल के सोतों का नियन्त्रण और खानों की उन्नति ।९ 

२४. मछलियों के पकड़ने के स्थान । 

२५. जंगली परिन्‍्दों व जंगली जानवरों की रक्षा । 

२६. गैस व गैस के तामीरी काम । 

२७, प्रान्त का व्यापार; बाजार व भेले; साहूकार व साहूकारा । 

२८. सराय व सराय के संचालक | 

२९. माल की उत्पत्ति, सप्लाई व बँटवारा ; उद्योग-धन्धोंकी उन्नति ९ 

३०. खाद्य पदार्थों में और अन्य पदार्थों में मिलावट; तौल व नाप । 

३१. मादक पेय व नशीली दवाइयाँ, अर्थात्‌ उत्तकी उत्पत्ति, उनको 
रखना और उनका क्रय-विक्रय ।९ 


१. लेकिन देखिए केन्द्रीय सूची का नं० ३६॥। 

२. लेकिन देखिए केन्द्रीय सूची का नं० ३४। 
.. ३. लेकित अफीम के लिए देखिए केन्द्रीय सुची का नं० ३१ कौर 
जहर व खतरनाक दवाइयों के लिए देखिए सम्मिलित सूची का नं० १९४ 
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३२. गरीबों की सहायता; वेकारी । 

३३. केन्द्रीय सूची में वणित समुदायों के अलावा सब समुदायों का 
समुदायीकरण, नियन्त्रण और समाप्ति; ऐसी व्यापारिक, साहित्यिक, 
वैज्ञानिक, धामिक और अन्य सभा-सोसायटियाँ जिनका समुदायीकरण 
ने हुआ हो; कोआपरेटिव सोसायटियाँ । 

३४. धर्मादा व धर्मादे की संस्वायें; मंदिर, मस्जिद, मठ वर्गरा । 

३५. थियेटर, ड्रामे ब सिनेमा (लेकिन इसमें सिनेमा की फ़िल्मों 
की मंजूरी शामिल नहीं हैं) । 

३६. सट्रेबाजी और जुएवाजी । 

३७. इस सूची में शामिल किये गये विपयों के क़ानून को भंग 
करने की सजा । 

३८, दस सूची में शामिल किये गये विपयों के बारे में जाँच व 
सत्मम्बन्धी आँवड़ों । 

३९. माल्गुजारी (मय उसकी तथख्लीस व वसूली के), क़ागज़ात 
मीन, माल्गुज़ारी की पैमायणश, मिस्‍ल हक्ियत और मालगुज़ारी का 


प्रय-विफ्रय, रेहन समेरा। 


४०. प्रान्त में बनने या पैदा होनेवाली घराव, अन्य मादकः पेय, 


अपीम, भंग प 


क्षादि मादक द्रव्यों व दवाई की अन्य चीजों तथा दन सीटों 


में बननेवारती हवाईयों थे धंगार-पदा नो लगाये जानेबाले उतत्तिनट 

+ बतलेवारी दवाइयों वे क्ृंगार-पदार्यों पर स्क बाले उत्तत्तिनः 
& लि ०ड न ० जा भरा । 
तोर एस्टी दर्सों पर झा इससे भी कम दरों पर भारत के अन्य प्रास्ती 

में बनने था पद 


दे होलेबादे इस्ही पदायों पर बराबरी की बजट मे 


( दादा: शणशापितए तैएधू5 ) लगा. जानेयाली मं गियाँ । 


४३% ० छह परतन्‍चजट्र 5 धर पार 
इ१., हद ४। धामदनसी घर कार | 
८०. प्रभीन, इमायर 


प्साहह, घूत्टों से शिफ जियो पर कर । 


हे 
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४३. खेती की जमीन पर उत्तराधिकार-कर । 

४४. खानों के हक॒दारों पर कर" (४४९८४ छा ऋागठाओं संष्ठीग0७) । 

४५. व्यक्तियों पर कर ( (9॥छ0 07 74४८४ ) । 

४६, पेशों, तिजारतों व नौकरियों पर कर । 

४७. जानवरों व नावों पर कर । 

४८. भाल की विक्री और इश्तिहारों पर कर । 

४९. खपत के लिए, काम में लेने के लिए, या ब्रिक्री के लिए म्यू- 
निसिपल क्षेत्रों में आनेवाले माल पर चुंगी। 

५०. विलासिता की चीज़ों पर कर (मय आमोद-अ्मोद, सट्ट बाजी 
और जुएवाज़ी पर कर के) । 

५१. उन दस्तावेजों के अलावा जिनका उल्लेख केद्धीय सूची के 
नम्बर ५५ में किया गया है, सव दस्तावेजों पर लगाये जानेवाले 
स्टाम्पों की दर । 

५२. देशान्तर्गत जरू-मार्गों से जाने-आनेवाले मुसाफिरों और 
माल पर टैक्स 

५३. टील-टैक्स ( ॥०॥5 ) 

५४. अदालतों की आमदनी के अलावा इस सूची में शामिल किये 
गये और सब विपयों की आमदनी | 


सम्मिलित सूची 
(१) 
१. ताजीरात हिन्द (अलावा केन्द्रीय और प्रान्तीय सूची में शामिल 
किये गये विषयों के क़ानून को भंग करने की सज़ा के और अछावा 


' सम्राद को सेना के उपयोग के) । 


१. लेकिन देखिए केन्द्रीय सूची का नं० ३६। 


ग्‌र्‌० भारत का नया शासन-विवान 


२. जाब्ता फ़ौजदारी | 

३. एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को कैदियों और अभियुक्तों का 
तबादला । 

४. ज़ाब्ता दीवानी (मय मुकदमों की मियाद के क़ानून के) ; धान्तों 
के अन्दर दूसरे प्रान्तों के टैक्सों, मालगुज़ारी वर्गरा की वसूली । 

७. गवाही व शपथ | 

६. बिवाह व तलाक; नाबालिगी; गोद लेना । 

७. गेती की जमीन के अलावा और सब सम्पत्ति की वसीयत वे 
उलराधिफार । 

८. खेती की जमीन के अलावा और सब सम्पत्ति की खशीद-फरोस्स, 
केइन बरगद के दस्तावेजों की रजिस्ट्री । 


डे 


०. टेस्ट बे हस्ठी । 
ट्र ्र 


$ 


जप « 


2०. सोती की जमीन के इकरारों के अछाबा और सत्र ठक़रार 


( ८07073८७५ ), मंये सा क्र एजेंसी आदि के इकणारों के । 


त्जड 


मा आल. दि 
११, साथगोा ( बच्तीताउधंता ) । 


४५, मादरी; कई 


« साशरी; स्थवारिसी जायदादों की रक्षा; सरकारी द्वस्टी । 
23. अगली स्टाम्पों थी अलावा और सब प्रकार के स्टाम्पों के 


दाग छा इन इमटा सिविन स्टास्प एमडी की ढण नहीं) । 


हट हैँ 
27, >जनि 6: 


राय ( इंक्त८ ऋण )सिया उनके जिनका 


दीप गयी के तिसी विषय मे ही । 


शु र न र्ः 0040८। बढ 220 * हक जि 
१७. प्रड पाई का फ्रधाग सद शाठतों का स्धियर ये अधि- 
के स्ल्द् ि 4 कट पी बे स्ऊ्फे 
गए विल्‍लजएग मद दिधयो | यार में झो इस गसी में शामि्व है । 


4 डड्ेतल डर सन्‍णओनछ पौक नया ०क>नछ नल 
$् न 5002 0 08 3420 । 

डर हक अल है 0 0 #& ०४१०७ ७. 
न ६ । कह ६॥ दिल दे हिापषशरल।ओ । 


/ 
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१८. पायछूपन व मानसिक दुर्वेछता; इनकी चिकित्सा और चिकित्सा- 
गृह; पायल व दुर्बल मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को रखने के स्थान । 

१९. ज़हर व खतरनाक दवाइयाँ। 

२०. मशीनों के ज़ोर से चलनेवाली सवारियाँ। 

२१. वायलर ( छजा८८७ ) । 

२२. जानवरों के प्रति होनेवाली वेरहमी को रोकना | 

२३. यूरोपियनों की आवारागर्दी; जरायम-पेशा जातियाँ । 

२४. इस सूची के इस भाग में शामिल किये गये विपयों के बारे 
में जाँच और तत्सम्बन्धी आँकड़े । 

२५. अदाछतों से होनेवाली आमदनी के अलावा इस सूची के इस 
भाग में शामिल किये गये और सव विपयों की आमदनी । 

(३) 

२६. कारखाने । 

२७. भज़दूरों की बहवृदी; मजदूरों की दशा; प्राविडेण्ट-फण्ड; मालिकों 
के फ़र्ज व मजदूरों को मुआवजा ( कऋएगपाल्य!३ ००77/एटा540077 35 
स्वास्थ्य का बीमा, मय वेकार होजाने के कारण दी जानेंवाछी पेंशनों 
(एथांताए 7५४४४॥०४७) के; वृद्धावस्था की पेंशनें | 

२८. बेकारी का वीमा । 

२९. मज़दूर-संघ ( 7५४१८ धघ०४००5 ); औद्योगिक व मजदूर- 
मालिकों के झगड़े । 

३०. मनुष्यों, जानवरों व पौधों की छुआछूत की या अन्य वीसा- 
रियों को एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक फैलने से रोकता । 

३१. बिजली । 


३२. देशान्तर्गत जल-मार्गों में मशीनों के जोर से चलनेवाली सवा- 


स्र्र्‌ भारत का नया शासन-विधान 


रियों के जरिये यातायात; इनमें ट्रैफिक के क़ायदे; देशान्तर्गत जल- 
मार्गों में यात्रियों व माल का यातायात । 

३३. सिनेमा की फ़िल्मों की मंजूरी । 

३४. केन्द्रीय सरकार द्वारा नज़रबन्द किये हुए व्यक्ति । 

३५. इस सूची के इस भाग में शामिल किये गये विपयों के बारे 
में जाँच और तत्मम्बन्धी आँकट़े । 

३६. अदालतों की आमदनी के अछावा इस सूची के इस भाग में 
धामिल किये गये और सब विषयों की आमदनी । 


आधार-सूत ग्रन्थों की सूची 


इस पुस्तक को तैयार करने में निम्न ग्रन्थों, खरीतों और सरकारी 
रिपोर्टों की सहायता छीगई हैं :--- 


हक 


5. 0. पा 
कर मु शा. 


30. 
ड5. 


42. 


33. 


24. 


१$. 
१6. 


विद्या; फल उ0एटाफफशल्या: 0 उघता4 ; उच्त छकेधेता,, 
7975. 

लेप ; 8 ए०7्षपापंणार् सराडाठाए 0 999, 7600- 
3936: 

तिण्ाढ ६ प्र एगांपवन $5च95४प०॥ 6 ऊरडपंधा पधतां॥, 

शछिवतए & ॥4च्ा009 ; 7त79878 उट्ए (0ग्रषरप्प00. 


प्रश्चया4 8: लाता: 76 0055पप्रपंठ्पगे .कज्त 
गगतीब 3050 काएीशाते ; लिपि 29507, 7957- 


बंप इधते 89प्रगव्तु ८६ ;. रट्ए (07रपषतए0ा 06 79... 


-जिती। 4 +6संप्रठंश. शैप्राणाणाए- 


2, 8, ऑफ्रैआवे :. # उर्नंढ #जमर्बाएशंड ०६ धा८ पेपेट्या 
(07४07. 


2, 0. #फ्ाम़ते ;.. $काढ 2>००च्चन्‍टकरांट. बाते सिवन्रारोंतो 
2 89९८४३ 6 फ्रशंपंआ रिपा८ 9 वैंप्रता4, 
पर. ९, 8 एशाहु2: 7४४ ७0एटफाशला६ 0 7 0८0, 7935.. 


0एपएुप्-"टक४0िवते फिवए000 णा प्रसंग (0्रश्पोच-- 
प०प्रश १ि७४०:775. 


जिंयतठा (०0फ्रा्शरइडंठ0त शि०9०:६, 


(उठ्ए्थ्ाप्रशल्यां 060 रत फिल्कूमली. 00. सिंचाता: 
(0णाय्रांइड्रठ्य रि८००:. 


मिठ्याते ॥'क्र]6 (०79९:८४०९४ फिट०005, 
जज 2396४ णा परतपींबा (०5च57४0ए9074 २८४०:०5. 


गंध एडस्रामल्याकाए (एणरारध6०१३ रिटएए०:घ 0 वित्त, 
(०्रउप्ताफठ्प] किट, 


89. 
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एडगीडशलादाए व0603६८५ 0 धीट वातां॥ छा. 

(ठएटामामटा६ ०0 वाती॥ >च, 3935. शाते घोल रिपो९: 
गाते 07त678-49-0505756०]| 55घ८०९  (॥८४८एए०त ८९, 

ठठप्व्यागव्य रत वात औैदाडई 3957979.- गणते घो/ 
रिपोट$ 3550८0 ाटाव्प्रातेटः, 

ए०फ०7घ रण वछिगाओणाते एक्राशा।ल्ट ता. जिल्लगन 
00275. 

95४ 050० गेाटाएलटपा5इ. शितीबत्त जित्ाटाह। डिए0तुणाए 
एि0.050. 

एजातत र/ए0साए९५ छठएटाागणा। उपचेएुल सिद्य2705 
]0: 7937-38. 

छिपी गितोींगा िनेट्डुन०0"5 ऊैलितठ/ब0तेप +0 ९ 
॥छागप गिीविद्ादगध7ए. (0ाभाा0(€ट, 

॥#5वणी ; (एकच्टाग्याटा ता शाह्ीतात. 

फटाएा ;. (०75परछचछातों 4७ 6 पीट फर्वधंण 0ा- 


73707, हु 


2 


पण्डल' की 'सर्वोदिय साहित्य माल्या के 


प्रकाशन 
१-दिव्प-जीवन ८). १९--कर्मयोग 2) 
२--जीवन-साहित्य १) २०--कलवार की करतूत न] 
३--तामिलवेद ॥). २१--ज्यावहारिक सल्‍्यता ॥॥ 


४--दोतान की लकड़ी अर्थात्‌ भारत 

में व्यसन ओर व्यभिचार 0८८) 
५--साम्राजिक करीतियाँ 

(जब्त : अप्राप्य) हो) 
६-भारत के स्री-रत्न (तीन साथ) ३) 
७-अनोखा ( विक्टर छ गो ) १८) 
८--अह्यचर्य-विज्ञान हस्ठ) 
९--यूरोप का इतिहास 


२) 
१०--समाज-विज्ञान शा) 
११--खहर का सम्पत्ति-शाख ॥&) 
१२--गोरों का प्रमुत्व हाट) 
१३--चीन को आवाज्ञ(अप्राप्य)-) 
१४-<दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह १) 
१५-विजयी वारडोलो ३) 
१६--अनीति की राह पर॒ ४८) 


:2 0 १७--सीता की अस्लि-परीक्षा ।८) 


१८--कब्या-शिक्षा ] 


२२--अंबरे में उजाला 


8) 
२३--स्वामीजी का चलिदान 
(अप्राप्य) ८) 
२४--हमारे ज़माने की गुलामी 
( जब्त : अप्राप्य ) ) 
२५--खो ओर घुरुष () 
२६-घरों को सफ़ाई घट] 


२७--क्या करें १ (दो भाग) १॥८) 
२८--हाथ की कताई-बुनाई 


( अप्राप्य ) प््ट 
२९---आत्सोपदेश है 
३०--यथार्थ आदर्श जीवन 

(अप्राप्य) ॥<) 


३१--जब अंग्रेज नहीं आये थरे- ।॥ 

३२---गंगा गोविल्दसिह 
( अप्राष्य ) 

३३-क्रीरामचरित्न 


॥£) 
१) 


३४--आ श्रम-हरिणी )) 
३५--एिन्दी-मरादी-फा प रु 
३६-स्वाघीनता के सिद्धान्त ॥) 
३७-महान्‌ माहूत्य फी आर हट) 
३८-आिवाजी की योग्यता 
है] 
ता) 
<) 
॥) 
४३-भात्म-कया (गांधीजी) श॥) 
५८६४... 


३०--तरंगित ददय 

४०--मरमघ 

४(-दुसी दुनिया 
न-निन्‍दा लादा 


ये अपेण भाय(गब्न) १) 
2] ?१॥) 
४६--झिसानों का बिगुल(गण्ग)८] 
४3+फासो ! ) 


८८ भा सा फकिया गे गधा सोगा- 


४५ ञगीवन-वथिफास 


३ (स्लोइसडिंग ) ८] 
हंगाखभियाग हि 
धीोला वा “2॥ 
€३ 7.६7... 7 | [ ११82 ) (8 
पक गई दा फंधाइन्यतन हा) 
"रजाई दूत हु है] 
णण्ल्टदाद म्ट्ग 
जे 3 पुाजवन  छिचत 

कपश्ज। 4 


नर 


] 


५४--स्री-समस्या 
५५--विदेशी कपडे का 


१॥॥) 


मुक़ाबिला ॥£) 
५६--चित्रपट ट) 


५७-राष्ट्रवाणी / अप्राप्य ) 
५८-टंग्लैगठ म॑ महात्माजी 
५०--रोटी का सयाल 


॥2) 


६ ०--वयो सम्पद 
६२-जोवन-सृत्र 
६२-घमारा फर्क 
६३-सइबद 
६८--संमर्ष या सइझयोग ? १॥) 
६०-गांधी-मिचासस्दोइन 


६६--एशिया फी क्रान्ति 


(एम्स) 2१॥) 
६ $-इमार राप्ट्-निमोता. शा) 
६८--स्पर्संयता थी भोर-- १॥) 


4 


५ १-+ आग बढ़ो 


3० -उ-ज्याशो 


3याप्रिस फा इतिंदार २॥॥) 
$+-+ इसार गटर हु 


3३3- प्री हद्ानी [7 नशम ) ४) 


अमर ४4>2: #क्जाह पर 


त्ज्प्द [ पल रो ) 8 ह। 


